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लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित कोआला
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर कोआला को 'लुप्तप्राय 

(endangered)' प्रजाति के रूप में घोषित किया है।

लुप्तप्राय के रूप में घोषित किये जाने का कारण:
z	 ऑस्ट्रेलिया की कोआला की आबादी दो दशकों से अधिक समय से 

विलुप्त होने की राह पर है। वर्ष 2001 के बाद से NSW (न्यू 
साउथ वेल्स) में कोआला की आबादी में 33% से 61% की 
गिरावट आई है।

z	 पशु अधिकार समूहों और संरक्षणवादियों द्वारा की गई कई मांगों के 
बावजूद सरकार पर प्रजातियों की रक्षा के बहुत कम उपाय करने का 
आरोप लगाया गया है। कोआला को वर्ष 2012 में "सुभेद्य" के रूप 
में घोषित किया गया था।

z	 ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 2019 की भयावह आग, जिसे अब 'ब्लैक समर' 
के रूप में जाना जाता है, के दौरान लगभग 60,000 कोआला 
प्रभावित हुए थे, उनके विशाल आवासीय क्षेत्र रहने योग्य नहीं रह 
गए।

z	 एक और बड़ा खतरा क्लैमिडिया का प्रसार है, जो एक यौन संचारित 
रोग है यह कोआला में अंधापन और प्रजनन मार्ग में अल्सर का 
कारण बनता है।

महत्त्व:
z	 कोआला के लिये ‘लुप्तप्राय’ स्टेटस का अर्थ है कि उन्हें और उनके 

वन आवास को ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के तहत 
अधिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

कोआला:
z	 परिचय:

�	कोआला (Koala) ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में वृक्षों पर रहने 
वाली दुर्लभ प्रजाति का जानवर है। कोआला, फैसकोलार्कटिडाए 
(Phascolarctidae) प्रजाति का आखिरी दुर्लभ जानवर 
है।

�	ये शाकाहारी धानीप्राणी (Marsupial) स्तनधारी हैं जो 
अपने शिशुओं को अपने पेट पर बनी एक धानी (थैली) में रखते 
हैं।

�	उल्लेखनीय है कि धानीप्राणी के नवजात शिशु अन्य 
स्तनधारियों के नवजात बच्चों की तुलना में अविकसित होते 
हैं और पैदा होने के बाद काफी समय (कई हफ्तों या 
महीनों तक) अपनी माता की धानी में ही रहकर विकसित 
होते हैं।

�	वे वोम्बैट (Wombats) के साथ कई विशेषताओं को साझा 
करते हैं, जो उनके सबसे करीबी जीवित संबंधी हैं।

z	 प्राकृतिक वास:
�	कोआला के विशिष्ट आवास खुले नीलगिरि वुडलैंड्स हैं तथा 

उनका अधिकांश आहार पेड़ों की पत्तियांँ हैं। सामाजिक व्यवहार 
के संदर्भ में कोआला असामाजिक जानवर हैं तथा सामान्य तौर 
पर भावनात्मक संबंध केवल माताओं और संततियों 
(Offspring) के बीच ही देखा जाता है।

�	यह ऑस्ट्रेलिया का स्थानिक (Endemic) जानवर है।
�	यूकेलिप्टस के पत्तों में पोषक तत्त्वों का स्तर कम होने के कारण 

कोआला हर दिन 18 घंटे तक सो सकता है।
z	 आईयूसीएन स्थिति:

�	सुभेद्य (Vulnerable)
z	 खतरा:

�	आवास विनाश, जलवायु परिवर्तन और गंभीर मौसम (सूखा, 
अत्यधिक तापमान)।

ओलिव रिडले कछुआ
हाल ही में ओडिशा उच्च न्यायालय (High Court) ने 

ओडिशा के वन और मत्स्य विभाग (Forest and Fisheries 
Department) की लापरवाही के कारण लगभग 800 ओलिव 
रिडले समुद्री कछुओं (Olive Ridley Sea Turtle) की मौत 
के मामले में स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लिया है।

प्रमुख बिंदु
z	 ओलिव रिडले कछुओं की विशेषताएँ:

�	ओलिव रिडले कछुए दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री 
कछुओं में सबसे छोटे और सबसे अधिक हैं।

�	ये कछुए मांसाहारी होते हैं और इनका पृष्ठवर्म ओलिव रंग 
(Olive Colored Carapace) का होता है जिसके 
आधार पर इनका यह नाम पड़ा है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
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z	 संरक्षण की स्थिति:
�	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची- 1
�	आईयूसीएन रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable)
�	CITES: परिशिष्ट- I

z	 पर्यावास:
�	ये मुख्य रूप से प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गर्म 

पानी में पाए जाते हैं।
�	ओडिशा के गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य को विश्व में समुद्री 

कछुओं के सबसे बड़े प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है।
z	 अरीबदा:

�	ये कछुए अपने अद्वितीय सामूहिक घोंसले (Mass 
Nesting) अरीबदा (Arribada) के लिये सबसे 
ज़्यादा जाने जाते हैं, यहाँ अंडे देने के लिये हज़ारों मादाएँ एक 
ही समुद्र तट पर एक साथ आती हैं।

�	ये कछुए इन घोंसलों में अपने अंडे को पाँच से सात दिनों की 
अवधि के लिये लगभग डेढ़ फीट मिट्टी के अंदर रखते हैं और 
इस समयावधि के बाद अपने पिछले पैरों से घोंसलों के ऊपर की 
मिट्टी हटाकर अण्डों को बाहर निकाल लेते हैं।

गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य
z	 गहिरमाथा (हिंद महासागर) का समुद्री तट ओलिव रिडले समुद्री 

कछुओं का विश्व में सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है और ओडिशा का 
एकमात्र कछुआ अभयारण्य है।

z	 ओडिशा सरकार ने वर्ष 1997 में समुद्री कछुओं को बचाने के अपने 
प्रयासों के एक हिस्से के रूप में गहिरमाथा को कछुआ अभयारण्य 
घोषित किया था।

z	 गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य (Gahirmatha Marine 
Sanctuary), भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के एक हिस्से में 
स्थित है। इस उद्यान के अन्य दो हिस्सों में भितरकनिका राष्ट्रीय 
उद्यान तथा भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र शामिल हैं।

गंगा डॉल्फिन
चर्चा में क्यों? 

हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में एक गंगा डॉल्फिन की 
पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।
z	 गौरतलब है कि गंगा डॉल्फिन का शिकार करना वन्यजीव संरक्षण 

अधिनियम, 1972 के तहत दंडनीय अपराध है।

प्रमुख बिंदु: 
संक्षिप्त परिचय:
z	 वैज्ञानिक नाम: प्लैटनिस्टा गैंगेटिका (Platanista ganget-

ica)
z	 गंगा डॉल्फिन की खोज आधिकारिक तौर पर वर्ष 1801 में की गई 

थी।
z	 गंगा डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना 

और कर्नाफुली-सांगु नदी प्रणालियों में रहती है।
�	गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है और यह वास्तव 

में दृष्टिहीन होती है।
�	ये पराश्रव्य ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करती हैं, जो 

मछलियों और अन्य शिकार से टकराकर वापस लौटती है तथा 
उन्हें अपने दिमाग में एक छवि "देखने" में सक्षम बनाती है। इन्हें 
'सुसु' (Susu) भी कहा जाता है। 

z	 गंगा डॉल्फिन की आबादी लगभग 1200-1800 के बीच है। 

महत्त्व:
z	 यह संपूर्ण नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक विश्वसनीय 

संकेतक है।
z	 गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय 

जीव (National Aquatic Animal) के रूप में मान्यता 
दी थी।

संरक्षण स्थिति:
z	 भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के 

तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना प्रतिबंधित है।
z	 गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त 

(Endangered) की श्रेणी में रखा गया है। 
z	 गंगा डॉल्फिन को ‘वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों 

के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन’ (The Convention 
of International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora- CITES) 
के परिशिष्ट-I में शामिल किया गया है।
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z	 वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS): 
परिशिष्ट II (प्रवासी प्रजातियाँ जिन्हें संरक्षण और प्रबंधन की 
आवश्यकता है या जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से काफी लाभ होगा)।

संरक्षण के लिये उठाए गए कदम:
z	 प्रोजेक्ट डॉल्फिन (Project Dolphin): भारतीय प्रधानमंत्री 

ने स्वतंत्रता दिवस-2020 पर दिये गए अपने भाषण में प्रोजेक्ट 
डॉल्फिन को लॉन्च करने की घोषणा की। यह प्रोजेक्ट टाइगर की 
तर्ज पर होगा, जिसने बाघों की आबादी बढ़ाने में मदद की।

z	 डॉल्फिन अभयारण्य: बिहार के भागलपुर ज़िले में विक्रमशिला गंगा 
डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की गई है।

z	 संरक्षण योजना:‘गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्य योजना 2010-2020’ 
गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों में से एक है, इसके तहत गंगा 
डॉल्फिन और उनकी आबादी के लिये प्रमुख खतरों के रूप में नदी 
में यातायात, सिंचाई नहरों और शिकार की कमी आदि की पहचान 
की गई है।.

z	 राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस: राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष 
5 अक्तूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
z	 यह अधिनियम पर्यावरण और पारिस्थितिकी सुरक्षा सुनिश्चित करने 

के लिये देश में जंगली जानवरों, पक्षियों और पादप प्रजातियों के 
संरक्षण का प्रावधान करता है। अन्य प्रावधानों के अलावा यह 
अधिनियम कई पशु प्रजातियों के शिकार को प्रतिबंधित करता है। 
इस अधिनियम में अंतिम बार वर्ष 2006 में संशोधन किया गया था।

z	 इस अधिनियम की छह अनुसूचियाँ बनाईं गई हैं जिसके माध्यम से 
वनस्पतियों और जीवों को उनकी श्रेणी के अनुरूप अलग-अलग 
सुरक्षा प्रदान की जाती है।

z	 इसके तहत अनुसूची I और अनुसूची II में शामिल जीवों को पूर्ण 
संरक्षण प्राप्त है तथा इन अनुसूचियों से जुड़े अपराध के मामलों में 
अधिकतम दंड दिया जा सकता है।

z	 अनुसूची 5 में वे प्रजातियाँ शामिल हैं जिनका शिकार किया जा 
सकता है।

संबंधित संवैधानिक प्रावधान:
z	 अनुच्छेद 48 (A):

�	यह राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार के साथ वन्यजीवों 
तथा जंगलों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है। इस अनुच्छेद को 
वर्ष 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।

z	 अनुच्छेद 51 (A):
�	अनुच्छेद 51(A) भारत के लोगों के लिये कुछ मूलभूत कर्तव्यों 

को लागू करता है। इनमें से एक जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य 
जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा 
जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना है।

मंदारिन बतख
हाल ही में असम के तिनसुकिया ज़िले में मगुरी-मोटापुंग बील में एक 

सदी के बाद मंदारिन बतख (Mandarin Duck) देखी गई है।
प्रमुख बिंदु:
z	 वैज्ञानिक नाम: एक्स गलेरीक्युलेटा (Aix galericulata)
z	 खोज:

�	मंदारिन बतख की पहचान सबसे पहले वर्ष 1758 में स्वीडिश 
वनस्पतिशास्त्री, चिकित्सक और प्राणी विज्ञानी कार्ल लिनिअस 
(Carl Linnaeus) ने की थी।

z	 विशेषताएँ:
�	इसे दुनिया की सबसे सुंदर बतख माना जाता है।
�	नर मंदारिन की पीठ और गर्दन के पास विस्तृत नारंगी, रंगीन 

पंख होते हैं। नर मंदारिन अत्यधिक सुंदर होता है। मादा बतख 
नर मंदारिन की तुलना में कम सुंदर होती है, मादा मंदारिन के 
सिर का रंग ‘ग्रे’, भूरी पीठ और सफेद आँखें होती हैं।

z	 भोजन:
�	ये पक्षी बीज, बलूत, छोटे फल, कीड़े, घोंघे और छोटी मछलियों 

को खा सकते हैं।
z	 आवास:

�	ये पक्षी नदियों, धाराओं, पंक, कच्छ भूमि और मीठे पानी की 
झीलों सहित आर्द्रभूमि के समीप समशीतोष्ण वनों में निवास 
करते हैं।

�	यह पक्षी पूर्वी एशिया का मूल निवासी है लेकिन पश्चिमी यूरोप 
और अमेरिका में भी पाया जाता है। 
�	यह रूस, कोरिया, जापान और चीन के उत्तर-पूर्वी हिस्सों 

में प्रजनन करती है।
z	 भारत में उपस्थिति:

�	ये बतख कभी-कभी ही भारत में आते हैं क्योंकि भारत उनके 
प्रवास मार्ग में नहीं आता है।

�	इस पक्षी को वर्ष 1902 में तिनसुकिया (असम) में रोंगागोरा क्षेत्र 
में डिब्रू नदी में देखा गया था।

�	इस बतख को वर्ष 2013 में मणिपुर की लोकटक झील में देखा 
गया तथा वर्ष 2014 में असम के बक्सा ज़िले में स्थित टाइगर 
रिज़र्व और मानस नेशनल पार्क में स्थित सातावोनी बील में देखा 
गया।

z	 IUCN रेड लिस्ट: कम संकटग्रस्त (Least Concern)
z	 मगुरी-मोटापुंग बील

�	मगुरी मोटापुंग आर्द्रभूमि, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा 
घोषित एक महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है जो ऊपरी असम में डिब्रू 
सिखोवा नेशनल पार्क के करीब स्थित है।
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�	मई 2020 में ‘ऑयल इंडिया लिमिटेड’ के स्वामित्व वाले गैस 
कुएँ में विस्फोट और आग के कारण इस बील पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ा।
�	इस वजह से हुए तेल के फैलाव से कई मछलियों, साँपों के 

साथ-साथ लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन की मृत्यु के मामले 
सामने आए।

विश्व का सबसे छोटा सरीसृप
वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने पृथ्वी पर अब तक के सबसे छोटे 

सरीसृप की खोज की है। यह गिरगिट की एक उप-प्रजाति है जो कि बीज 
के आकार के बराबर है।
z	 मेडागास्कर में जर्मन-मेडागास्कन शोध दल द्वारा दो छोटी छिपकलियों 

की खोज की गई थी।

प्रमुख बिंदु:
शोध के बारे में:
z	 इस दल ने वर्ष 2012 में एक अभियान के दौरान इस प्रजाति के एक 

नर और मादा को खोजा, इसे ‘ब्रुकेशिया नाना’ (Brookesia 
Nana) के नाम से जाना जाता है।

z	 नर ‘ब्रुकेशिया नाना’ या नैनो-गिरगिट का शरीर सिर्फ 13.5 मिमी. 
का होता है। सिर से पूँछ तक इसकी लंबाई 22 मिमी. होती है, 
जबकि मादा लगभग 29 मिमी. से अधिक बड़ी होती है।

z	 म्यूनिख के ‘बवेरियन स्टेट कलेक्शन ऑफ ज़ूलॉज़ी’ के अनुसार, 
नैनो-गिरगिट सरीसृपों की लगभग 11,500 ज्ञात प्रजातियों में यह 
प्रजाति सबसे छोटी है।
�	इससे पहले गिरगिट प्रजाति ‘ब्रुकेशिया माइक्रा’ को सबसे छोटा 

माना जाता था। इस प्रजाति के वयस्कों की औसत लंबाई 16 
मिमी. (पूँछ के साथ 29 मिमी.) है, जबकि सबसे छोटे वयस्क 
नर की लंबाई 15.3 मिमी. दर्ज की गई है।

�	सबसे लंबा ‘रेटिकुलेटेड पायथन’ (Reticulated 
Python) जो कि लगभग 6.25 मीटर लंबा होता है,  लगभग 
289 ब्रुकेशिया नाना की लंबाई के बराबर होता है। 

z	 यह नया गिरगिट केवल उत्तरी मेडागास्कर में एक निम्नीकृत पर्वतीय 
वर्षावन में पाया जाता है और इसके विलुप्त होने का खतरा भी है।
�	नैनो गिरगिटों को पहले वनोन्मूलन की समस्या का सामना करना 

पड़ा, लेकिन उनके आवास अब संरक्षित हैं।
z	 अपनी रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया कि इस गिरगिट को 

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन (IUCN) की रेड लिस्ट में 
संकटग्रस्त रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिये, जो इसकी और 
इसके निवास स्थान की सुरक्षा में मदद करेगा।

गिरगिट:
z	 गिरगिट ‘कैमिलिओनिडाए’ (Chamaeleonidae) परिवार 

का एक जीव है, जून 2015 में वर्णित एक तथ्य के अनुसार, यह 
202 प्रजातियों के साथ ‘ओल्ड वर्ल्ड लिज़ार्ड’ का एक अद्वितीय 
और अत्यधिक विशिष्ट वंश है।

z	 गिरगिट आरोहण और दृश्य शिकार (Visual Hunting) के 
अनुकूल होते हैं। वे गर्म आवासों में रहते हैं जो कि वर्षावन से लेकर 
मरुस्थलों में पाए जाते हैं। वे शरीर का रंग बदलने की क्षमता के लिये 
जाने जाते हैं।

z	 भारतीय गिरगिट भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाया जाता है।

ब्लैक नेक्ड क्रेन
हाल ही में बौद्ध भिक्षुओं (Buddhist) के एक समूह ने तवांग 

ज़िले में जलविद्युत परियोजनाओं (Hydropower Project) पर 
अरुणाचल प्रदेश सरकार का विरोध किया है।

प्रस्तावित परियोजनाएँ न केवल लुप्तप्राय ब्लैक नेक्ड क्रेन (Black 
Necked Crane) के घोंसलों के मैदानों को प्रभावित करेंगी, बल्कि 
इस क्षेत्र के कई पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों को भी खतरे में डाल देंगी।

प्रमुख बिंदु
z	 ब्लैक नेक्ड क्रेन के विषय में:

�	नर और मादा दोनों का ही आकार लगभग समान होता है लेकिन 
नर, मादा से थोड़ा बड़ा होता है। 

�	गर्दन, सिर, उड़ने वाले पंख और पूँछ पूरी तरह से काले होते हैं 
तथा शरीर का रंग हल्का भूरा/सफेद होता है।

�	एक विशिष्ट लाल रंग का मुकुट सिर को सुशोभित करता है।
�	बच्चों के सिर और गर्दन भूरे रंग के होते हैं तथा पंख वयस्क की 

तुलना में थोड़े छोटे होते हैं।
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z	 विशेष महत्त्व:
�	इनको दलाई लामा के एक अवतार (Tsangyang 

Gyatso) के रूप में मोनपास (Monpas- अरुणाचल 
प्रदेश के प्रमुख संस्कृति वाला बौद्ध समूह) समुदाय द्वारा परम 
पूजनीय माना जाता है।
�	मोनपास पश्चिम कामेंग और तवांग ज़िलों में निवास करने 

वाले बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का समूह है।
z	 आवास और प्रजनन मैदान:

�	तिब्बती पठार, सिचुआन (Sichuan- चीन) और पूर्वी 
लद्दाख (भारत) के उच्च ऊँचाई वाले आर्द्रभूमि क्षेत्र इस प्रजाति 
के मुख्य प्रजनन स्थल हैं। ये सर्दियों की अवधि कम ऊँचाई वाले 
क्षेत्रों में बिताते हैं।

�	ये भूटान और अरुणाचल प्रदेश में केवल सर्दियों के दौरान आते 
हैं।

�	इन्हें अरुणाचल प्रदेश के तीन क्षेत्रों में देखा जा सकता है:
�	पश्चिम कामेंग ज़िले में संगति घाटी (Sangti 

Valley)।
�	तवांग ज़िले में ज़मीथांग (Zemithang)।
�	तवांग ज़िले में चुग घाटी (Chug Valley)।

z	 संकट:
�	जंगली कुत्ते इनके अंडों और चूजों को अत्यधिक नुकसान 

पहुँचाते हैं।
�	आर्द्रभूमि पर मानव दबाव (विकास परियोजनाओं) के कारण 

निवास स्थान का नुकसान।
�	सीमित चरागाहों की वजह से आर्द्रभूमियों पर चराई का दबाव 

बढ़ रहा है।
z	 इनके संरक्षण के लिये उठाए गए कदम:

�	वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया (WWF-India), 
जम्मू और कश्मीर के वन्यजीव संरक्षण विभाग के सहयोग से 
लद्दाख क्षेत्र में ब्लैक नेक्ड क्रेन के साथ-साथ उच्च ऊँचाई वाले 
आर्द्रभूमि के संरक्षण की दिशा में काम कर रहा है।

�	डब्ल्यूडब्ल्यूएफ अरुणाचल प्रदेश में शीतकालीन ब्लैक-नेक्ड 
क्रेन की कम जनसंख्या के संरक्षण के लिये काम कर रहा है।

z	 संरक्षण की स्थिति:
�	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची- 1
�	आईयूसीएन रेड लिस्ट: निकट संकट (Near 

Threatened)
�	CITES: परिशिष्ट- I

इंडियन पैंगोलिन
हाल ही में ओडिशा वन विभाग ने पैंगोलिन (Pangolin) के 

अवैध शिकार और व्यापार की जाँच के लिये सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्मों 
की सख्त निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया है।

पैंगोलिन के संबंध में:
�	पैंगोलिन की आठ प्रजातियों में से इंडियन पैंगोलिन और 

चीनी पैंगोलिन भारत में पाए जाते हैं।
�	इंडियन पैंगोलिन एक बड़ा चींटीखोर (Anteater) है 

जिसकी पीठ पर शल्कनुमा संरचना की 11-13 तक 
पंक्तियाँ होती हैं।

�	इंडियन पैंगोलिन की पूँछ के निचले हिस्से में एक टर्मिनल 
स्केल मौजूद होता है जो चीनी पैंगोलिन में नहीं मिलता है।

�	आहार:
�	कीटभक्षी-पैंगोलिन निशाचर होते हैं, और इनका आहार मुख्य 

रूप से चीटियाँ और दीमक होते हैं, जिन्हें वे अपनी लंबी जीभ 
का उपयोग कर पकड़ लेते हैं।
�	आवास:

�	इंडियन पैंगोलिन व्यापक रूप से शुष्क क्षेत्रों, उच्च हिमालय एवं 
पूर्वोत्तर को छोड़कर शेष भारत में पाया जाता है। यह प्रजाति 
बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी पाई जाती है।

�	चीनी पैंगोलिन पूर्वी नेपाल में हिमालय की तलहटी क्षेत्र में, 
भूटान, उत्तरी भारत, उत्तर-पूर्वी बांग्लादेश और दक्षिणी चीन में 
पाया जाता है।
�	भारत में पैंगोलिन को खतरा:

�	पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों, खासकर चीन एवं वियतनाम 
में इसके मांस का व्यापार तथा स्थानीय उपभोग (जैसे कि प्रोटीन 
स्रोत और पारंपरिक दवा के रूप में) हेतु अवैध शिकार इसके 
विलुप्त होने के प्रमुख कारण हैं।

�	ऐसा माना जाता है कि ये विश्व के ऐसे स्तनपायी हैं जिनका बड़ी 
मात्रा में अवैध व्यापार किया जाता है।
�	संरक्षण की स्थिति:

�	इंडियन पैंगोलिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ 
(International Union for Conservation 
of Nature-IUCN) की लाल सूची में संकटग्रस्त 
(Endangered), जबकि चीनी पैंगोलिन को गंभीर 
संकटग्रस्त (Critically Endangered) की श्रेणी में 
रखा गया है।

�	इन दोनों प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 
के भाग-I की अनुसूची-I के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

�	CITES: पारीशिष्ट-1।
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इंडियन स्टार टोर्टोइज़
हाल ही में आंध्र प्रदेश से ओडिशा को तस्करी किये जा रहे इंडियन 

स्टार टोर्टोइज़ (Indian Star Tortoise) को जब्त किया गया 
है।

प्रमुख बिंदु: 
z	 आवास: 

�	इंडियन स्टार टोर्टोइज़ भारतीय उप-महाद्वीप में विशेष रूप से 
भारत के मध्य और दक्षिणी हिस्से में पाया जाता है। इसके 
अलावा यह पश्चिमी पाकिस्तान और श्रीलंका में भी पाया जाता 
है।

z	 संरक्षण स्थिति:
�	वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV में 

शामिल। 
�	अनुसूची IV: इस सूची में उन प्रजातियों को शामिल किया 

गया है जो लुप्तप्राय नहीं हैं। इसमें संरक्षित प्रजातियों को 
शामिल किया जाता है लेकिन किसी भी उल्लंघन के मामले 
में दंड का प्रावधान अनुसूची-I और अनुसूची-II की 
तुलना में कम है।

�	वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के 
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (CITES) पर कन्वेंशन: परिशिष्ट 

�	IUCN स्थिति: सुभेद्य 
z	 खतरा: प्रजातियों को दो प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता 

है- पहला, कृषि के कारण आवास का नष्ट होना और दूसरा, पालतू 
पशुओं के व्यापार (Pet Trade) हेतु उन्हंल अवैध रूप से 
पकड़ना।
�	वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime 

Control Bureau) के अनुसार इंडियन स्टार टोर्टोइज़ 
का  90% व्यापार  अंतर्राष्ट्रीय पालतू जानवरों के बाज़ार 
(International Pet Market) के माध्यम से किया 
जाता है।

�	यदि इंडियन स्टार टोर्टोइज़ की तस्करी  इसी गति से जारी रही 
तो वर्ष 2025 तक इनकी संख्या में 30% से अधिक की गिरावट 
देखी जा सकती है।

z	 संरक्षण के लिये किये गए प्रयास: 
�	हाल ही में भारत के परिशिष्ट II से परिशिष्ट I में इंडियन स्टार 

टोर्टोइज़ के संरक्षण की स्थिति को उन्नत करने के प्रस्ताव को 
वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के 
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (CITES) द्वारा अनुमोदित किया गया था।

डेन्यूब स्टर्जन
चर्चा में क्यों? 

विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund- 
WWF) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, डेन्यूब नदी के निचले क्षेत्र 
विशेष रूप से बुल्गारिया,रोमानिया, सीरिया और यूक्रेन में डेन्यूब स्टर्जन 
(मछली की एक प्रजाति) की अवैध बिक्री के कारण इसे विश्व की 
सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजाति माना गया है।
z	 डेन्यूब नदी, वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी 

है। इसका उद्गम पश्चिमी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत (Black 
Forest Mountain) से होता  है जो लगभग 2,850 किमी. 
तक प्रवाह के बाद  काला सागर में मिल जाती है।

प्रमुख बिंदु: 
डेन्यूब स्टर्जन के बारे में:
z	 डायनासोर के समय से लेकर लगभग 200 मिलियन वर्षों तक स्टर्जन 

प्रजाति मौजूद रही है। इसकी प्रजातियों की लंबाई आठ मीटर तक 
होती हैं। यह 100 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रह सकती है।

z	 स्टर्जन को ‘जीवित जीवाश्म’ (Living Fossils) कहा जाता 
है क्योंकि अपनी उत्पत्ति के बाद से इस प्रजाति में अत्यधिक सूक्ष्म 
स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। 
�	जीवित जीवाश्म  ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें प्रारंभिक भूगर्भीय 

काल से अब तक कोई परिवर्तन न हुआ हो और उनके निकट 
संबंधी विलुप्त हो गए हों। 

�	स्टर्जन के अलावा, हॉर्सशू क्रैब (Horseshoe Crab) 
और जिन्कगो या जिन्को के वृक्ष (Ginkgo Trees) 
जीवित जीवाश्म के उदाहरण हैं।

z	 WWF के अनुसार, स्टर्जन (Sturgeons) मछलियाँ लंबे 
समय तक जीवित रहती हैं, देर से परिपक्व होती हैं और एक लंबे 
समयांतराल के बाद अंडे देती हैं। इन्हें  पर्यावरण और मानवीय दबाव 
से उबरने में एक लंबा समय लगता है, जिस कारण ये  नदी और 
अन्य पारिस्थितिक मापदंडों के स्वास्थ्य हेतु एक प्रमुख संकेतक के 
रूप में कार्य करती हैं।

निवास स्थान:
z	 उत्तरी गोलार्द्ध में स्टर्जन और पैडलफिश (Paddle Fishes) 

की 27 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जहाँ कुछ प्रजातियाँ केवल मीठे जल 
में में पाई जाती हैं वहीं अधिकांश प्रजातियाँ ऐसी हैं जो ताज़े जल में 
विचरण करती हैं लेकिन अपने जीवन का अधिकांश समय  समुद्री 
या खारे जल के वातावरण में बिताती हैं।

z	 डेन्यूब स्टर्जन अधिकांशतः काला सागर में निवास करती हैं तथा अंडे 
देने के लिये  डेन्यूब और अन्य प्रमुख नदियों की ओर पलायन करती 
हैं।
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खतरा/संकट:
z	 अतिदोहन और अवैध शिकार (कमज़ोर मत्स्य प्रबंधन और फिशिंग 

पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों के अपर्याप्त प्रवर्तन के कारण इसमें 
वृद्धि हुई है)।

z	 बाँधों द्वारा प्रवासन मार्गों का अवरुद्ध होना।
z	 प्राकृतिक आवासों का क्षरण अथवा क्षति।
z	 प्रदूषण।

संरक्षण स्थिति: 
z	 IUCN रेड लिस्ट: डेन्यूब नदी में स्टर्जन की 6 प्रजातियाँ पाई 

जाती  हैं। उनमें से पाँच गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically 
Endangered) प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध हैं।

z	 CITES: परिशिष्ट- II 

ब्लू-फिन महासीर
हाल ही में ब्लू-फिनेड महासीर (Blue-finned Mahseer) 

को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) ने अपनी 
रेड लिस्ट में लुप्तप्राय (Endangered) से कम चिंतनीय (Least 
Concern) श्रेणी में स्थानांतरित किया है।

प्रमुख बिंदु 
परिचय :
z	 महासीर टॉर (Tor) वर्ग या वंश से संबंधित है, भारत सहित दक्षिण 

एशियाई देशों के अन्य क्षेत्रों में इसकी कई उप-प्रजातियाँ पाई जाती 
हैं।

z	 ब्लू-फिनेड महासीर या टॉर खुद्री (Tor Khudree ), महासीर 
की उप-प्रजातियों में से एक है।

निवास स्थान :
z	 यह मुख्य रूप से पुणे के पूर्व में मोटा मोला (Mota Mola) 

नदी में पाई जाती है। यह प्रजाति दक्कन के पठार में बहने वाली अन्य 
नदियों में भी पाई जाती है।

z	 यह प्रवासी प्रजाति है; वर्षा के दौरान नदियों की सतह की ओर बढ़ती 
है। यह स्वच्छ, तीव्र प्रवाह वाले और सुव्यवस्थित ऑक्सीजन युक्त 
जल क्षेत्रों में पाई जाती है।

खतरा:
z	 निवास स्थानों  में परिवर्तन, अत्यधिक कटाई/हार्वेस्टिंग तथा अन्य 

मछलियों की प्रजातियों से प्रतिस्पर्द्धा का खतरा।

महत्त्व :
z	 ताज़े पानी के पारिस्थितिकी तंत्र का संकेतक:

�	यह घुलित ऑक्सीजन के स्तर, जल के तापमान और अस्थिर 
जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इसका 
जीवन या आवास प्रदूषित क्षेत्रों के लिये अनुकूल नहीं है।

z	 संस्कृति:
�	इनका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्त्व भी है तथा साथ ही ये पूरे 

भारत में 'मंदिर अभयारण्यों' या मंदिरों में स्थापित कुंड/तालाबों 
में संरक्षित हैं।

संरक्षण संबंधी पहल :
z	 महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित लोनावाला में टाटा पावर (निजी 

कंपनी) 50 वर्षों से ब्लू-फिनेड महासीर के संरक्षण में योगदान दे 
रहा है।

संरक्षण की स्थिति :
z	 IUCN रेड लिस्ट : कम चिंतनीय (Least Concern)

पायरोस्ट्रिया लालजी: अंडमान में नई प्रजाति
चर्चा में क्यों?   

हाल ही में कॉफी फेमली (Coffee Family) के वर्ग से 
संबंधित एक नई प्रजाति पाइरोस्ट्रिया लालजी (Pyrostria laljii) 
अंडमान द्वीप समूह में खोजी गई है।
z	 रिविना अंडमानेंसिस (Rivina Andamanensis) नामक 

पोकेवीड (Pokeweed ) की एक नई प्रजाति की भी खोज की 
गई।

z	 अंडमान और निकोबार (Andaman and Nicobar) 
572 द्वीपों का समूह है जो भारत में पौधों की विविधता के मामले में 
समृद्ध और अद्वितीय स्थान है।

प्रमुख बिंदु 
पाइरोस्ट्रिया लालजी के बारे में:
z	 भारत में जीनस पायरोस्ट्रिया का यह पहला पौधा रिकॉर्ड किया गया 

है जिसकी लंबाई 15 मीटर है।
�	जीनस पाइरोस्ट्रिया से संबंधित पौधे आमतौर पर मेडागास्कर में 

पाए जाते हैं लेकिन हाल ही में खोजी गई प्रजाति विज्ञान के लिये 
नई है।

�	भारत में जीनस पायरोस्ट्रिया नहीं पाया जाता है बल्कि रुबियासी 
फैमिली की कई  प्रजातियांँ भारत में सामान्यतः पाई जाती हैं।

�	रुबियासी फैमिली के सिनकोना, कॉफी, एडिना, हैमेलिया, 
इक्सोरा, गैलियम, गार्डेनिया, मुसेंडा, रूबिया तथा मोरिंडा पौधों 
का उच्च आर्थिक मूल्य है।

z	 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा अंडमान और निकोबार क्षेत्रीय केंद्र 
के संयुक्त निदेशक लाल जी सिंह के नाम पर इस नई प्रजाति को 
पायरोस्ट्रिया लालजी नाम दिया गया है।
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z	 पाइरोस्ट्रिया लालजी को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ 
(International Union for Conservation of 
Nature’s- IUCN) की रेड लिस्ट में ‘गंभीर संकटग्रस्त’ 
(Critically Endangered) की सूची में शामिल किया 
गया है।

विशेषताएँ
z	 इसमें ट्रंक (Trunk) पर एक सफेद कोटिंग के साथ एक लंबा 

तना है और क्यूनेट बेस के साथ आयताकार-अंडाकार पत्तियाँ हैं।
z	 8 से 12 फूलों के साथ एक छतरीदार पुष्पक्रम इस पेड़ की अन्य 

विशेषता है जो इसे अन्य प्रजातियों से अलग बनाता है।

भारत में मौजूदगी
z	 इसकी सूचना सर्वप्रथम दक्षिण अंडमान के वंदूर जंगल से मिली थी। 

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अन्य स्थान जहाँ पेड़ स्थित 
हो सकते हैं, वे हैं जरावा रिज़र्व फॉरेस्ट के पास तिरूर जंगल और 
चिड़िया टापू (मुंडा पहाड़) जंगल।

रिविना अंडमानेंसिस 
z	 रिविना अंडमानेंसिस नामक पोकेवीड की एक और नई प्रजाति की 

भी खोज की गई। यह जड़ी-बूटियों तथा झाड़ीदार पौधों के साथ 
उगने वाले बड़े पेड़ों, छायांकित एवं चट्टानी क्षेत्रों में पाया गया। 
�	पोकेवीड (फाइटोलैक्का अमेरिकाना), जिसे पोकेबेरी, पोक या 

अमेरिकन पोकेवीड भी कहा जाता है, एक तेज़ महक वाला 
पौधा है, जिसमें हॉर्सरैडिश जैसी एक ज़हरीली जड़ होती है।  

�	यह मूलतः पूर्वी उत्तरी अमेरिका के गीले या रेतीले क्षेत्रों में पाया 
जाता है। इसमें शराब, कैंडी, कपड़ा और कागज को रंगने के 
लिये इस्तेमाल किया जाने वाला लाल रंग होता है।

z	 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोकेवीड परिवार पेटीवेरियासी 
की इस नई प्रजाति की यह खोज द्वीपों की वनस्पति प्रणाली में एक 
और प्रजाति को जोड़ती है।

पिग्मी हॉग
हाल ही में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व के सबसे दुर्लभ 

और सबसे छोटे जंगली सूअर पिग्मी हॉग (Pygmy Hogs) को 
छोड़ा गया था।
z	 यह एक वर्ष में पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम (Pygmy Hog 

Conservation Programme- PHCP) के तहत 
जंगल में फिर से शुरू किया गया दूसरा बैच है।

प्रमुख बिंदु:
पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम (PHCP):
z	 पिग्मी हॉग को सहभागी प्रयासों द्वारा लगभग विलुप्त होने की कगार 

से बचाया गया था और अब संपूर्ण क्षेत्र में इसकी संख्या में वृद्धि हो 
रही है।

z	 PHCP, यूनाईटेड किंगडम के ड्यूरेल वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन 
ट्रस्ट (Durrell Wildlife Conservation Trust), 
असम वन विभाग, वाइल्ड पिग स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल 
यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) तथा पर्यावरण, वन 
और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक सहयोग है।

z	 इसे वर्तमान में गैर सरकारी संगठनों, आरण्यक और इकोसिस्टम्स 
इंडिया द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
�	पिग्मी हॉग के संरक्षण की शुरुआत प्रसिद्ध प्रकृतिवादी गेराल्ड 

ड्यूरेल और उनके ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1971 में की गई थी।
z	 प्रजनन कार्यक्रम शुरू करने के लिये वर्ष 1996 में मानस राष्ट्रीय 

उद्यान के बांसबारी क्षेत्र से छह हॉग को पकड़ा गया था।
z	 वर्ष 2008 में सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य, ओरंग राष्ट्रीय 

उद्यान और बोर्नडी वन्यजीव अभयारण्य  (ये सभी असम में हैं) के 
साथ पुनर्स्थापना कार्यक्रम शुरू हुआ।

z	 वर्ष 2025 तक PHCP ने मानस में 60 पिग्मी हॉग छोड़ने की 
योजना बनाई है।

पिग्मी हॉग के संदर्भ में:
z	 वैज्ञानिक नाम: पोर्कुला साल्वेनिया (Porcula Salvania)
z	 विशेषताएँ: 

�	यह उन गिने-चुने स्तनधारियों में से एक है जो एक 'छत' के साथ 
अपना घर या घोंसला बनाते हैं।

�	यह एक संकेतक प्रजाति भी है। इनकी उपस्थिति इसके प्राथमिक 
आवास, क्षेत्र, गीले घास के मैदानों के स्वास्थ्य की स्थिति को 
दर्शाती है।

z	 आवास:
�	ये आर्द्र घास के मैदान में पाए जाते हैं।
�	पूर्व में हिमालय की तलहटी- नेपाल के तराई क्षेत्रों और बंगाल 

के दुअर क्षेत्रों से होते हुए उत्तर प्रदेश से असम तक- में लंबे और 
गीले घास के मैदानों की एक संकीर्ण पट्टी में पाए जाते थे। 
वर्तमान में ये मुख्य रूप से असम में पाए जाते हैं।

z	 संरक्षण स्थिति:
�	अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट: 

संकटग्रस्त
�	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय 

व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट I
�	भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I

z	 खतरे: 
�	पर्यावास (घास का मैदान) क्षति और गिरावट तथा अवैध 

शिकार।
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मेंढक की नई प्रजाति: मिनरवेरिया पेंटाली
हाल ही में पश्चिमी घाट में मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की 

गई और इसका नाम डीयू के पूर्व कुलपति और पादप आनुवंशिकीविद् 
‘दीपक पेंटल’ के नाम पर रखा गया।

प्रमुख बिंदु
�	मिनरवेरिया पेंटाली (Minervarya Pentali) 

नाम की नई मेंढक प्रजाति ‘डिक्रोग्लोसिडे’ 
(Dicroglossidae) परिवार से संबंधित है।

�	‘डिक्रोग्लोसिडे’ परिवार में अफ्रीका और एशिया के 
उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तथा पापुआ न्यू गिनी 
द्वारा वितरित अर्द्धजलीय मेंढकों की 202 प्रजातियाँ शामिल हैं।

�	परिवार में बड़े आकार (जैसे-जीनस होपलोबैट्राचस) और बौनी 
प्रजातियाँ (जैसे-जीनस ननोफ्रीज़) शामिल हैं, जिनकी कुल 
लंबाई लगभग 30 मिमी. है।
�	यह पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट से खोजा गया 

था, जो भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण-पश्चिमी तट तक फैला 
हुआ है।

�	यह नई प्रजाति दक्षिणी-पश्चिमी घाट के लिये स्थानिक है।
�	यह प्रजाति सबसे छोटे ज्ञात ‘मिनरवेरिया’ (जीनस) मेंढकों 

में से एक है।
पश्चिमी घाट:
�	ये भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलने वाली पर्वत 

शृंखलाएँ हैं जो गुजरात से शुरू होकर तमिलनाडु में समाप्त 
होती हैं।

�	गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल 
छह भारतीय राज्य हैं जो पश्चिमी घाट से आच्छादित हैं।

�	पर्वत शृंखला जैव विविधता का "हॉटेस्ट हॉटस्पॉट" भी है।
�	पश्चिमी घाट को अक्सर ‘भारत का ग्रेट एस्कार्पमेंट’ कहा 

जाता है और यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है।
�	सदाबहार वनों की उपस्थिति के साथ-साथ उच्च जैव 

विविधता और स्थानिकता पश्चिमी घाट की विशेषताएँ हैं।
कैस्केड मेंढक की नई प्रजाति: अरुणाचल प्रदेश
हाल ही में शोधकर्त्ताओं की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में कैस्केड 

मेंढक (Cascade Frog) की एक नई प्रजाति की खोज की है।
z	 इस मेंढक का नाम आदि कैस्केड (Adi Cascade) है।
z	 इससे पहले पश्चिमी घाट में मिनरवेरिया पेंटाली नाम की एक नई 

मेंढक प्रजाति की खोज की गई थी।

प्रमुख बिंदु:
संदर्भ:
z	 यह मुख्य रूप से भूरे रंग का मेंढक है जिसका आकार लगभग 4 

सेमी से 7 सेमी के बीच होता है।
z	 इसे औपचारिक रूप से अमोलोप्स एडिकोला (Amolops 

Adicolasp.nov.) के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि 
रूपात्मक रूप से वर्ण/रंग के मामले में अपने जन्मदाताओं से अलग 
होता है। इस भिन्नता में वयस्क मेंढक आकार, शरीर का रंग और 
चिह्न, त्वचा की बनावट, थूथन का आकार, पैरों की संरचना और 
डिजिट टिप जैसे आकृति विज्ञान शामिल हैं।

नामकरण:
z	 अरुणाचल प्रदेश की आदि पहाड़ियों में रहने वाली स्वदेशी आदि 

जनजाति के नाम पर इसका नाम आदि कैस्केड मेंढक (अमोलोप्स 
एडिकोला) रखा गया है। आदि का शाब्दिक अर्थ "पहाड़ी" या 
"पहाड़ की चोटी" है।
�	ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र को अबोर पहाड़ियों के नाम से भी 

जाना जाता था।

कैस्केड मेंढक:
z	 इसका नाम कास्केड मेंढक इसलिये रखा गया है क्योंकि यह पहाड़ी 

धाराओं में बहने वाले छोटे झरनों या झरनों में रहना पसंद करता है।
z	 कैस्केड मेंढक जीनस अमोलॉप्स से संबंधित हैं।

�	जीनस अमोलॉप्स वर्तमान में 73 ज्ञात प्रजातियों के साथ रैनिड 
मेंढक (परिवार रानीडे) के सबसे बड़े समूहों में से एक है, जो 
व्यापक रूप से पूर्वोत्तर और उत्तर भारत, नेपाल, भूटान, चीन, 
इंडो-चाइना के माध्यम से मलय प्रायद्वीप में वितरित हैं।

आदि जनजाति:
z	 माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति 16वीं शताब्दी 

में दक्षिणी चीन से आई थी।
z	 यह तिब्बती-बर्मन भाषा बोलने वाली आबादी हैं।
z	 ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग और निचली दिबांग घाटी ज़िलों 

के सुदूर उत्तर में निवास करते हैं।
z	 आदि जनजाति बेंत और बाँस के सामान बनाने में कुशल है।
z	 सोलुंग (फसल काटने का त्योहार जहाँ जानवरों की बलि और 

अनुष्ठान किये जाते हैं) और अरन (एक शिकार उत्सव जहाँ परिवार 
के सभी पुरुष सदस्य शिकार के लिये जाते हैं) आदि जनजातियों के 
दो प्रमुख त्योहार हैं।

z	 यह अरुणाचल प्रदेश में एक अनुसूचित जनजाति है।
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भारत में मगरमच्छ की प्रजाति
चर्चा में क्यों?   

हाल ही में ओडिशा के केंद्रपाड़ा ज़िले ने भारत का एकमात्र ऐसा 
ज़िला होने का गौरव प्राप्त किया है जहाँ मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ- 
घड़ियाल (Gharial), खारे पानी के (Salt-Water) मगरमच्छ 
और मगर (Mugge) पाई जाती हैं।

प्रमुख बिंदु 
मगर या मार्श मगरमच्छ:
z	 विवरण:

�	यह अंडा देने वाली और होल-नेस्टिंग स्पेसीज़ (Hole-
Nesting Species)  है जिसे खतरनाक भी माना जाता 
है।

z	 आवास:
�	यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित है जहाँ 

यह मीठे पानी के स्रोतों और तटीय खारे जल के लैगून एवं मुहानों 
में भी पाई जाता है।

�	भूटान और म्याँमार में यह पहले ही विलुप्त हो चुका है।
z	 खतरा:

�	आवासों का विनाश और विखंडन एवं परिवर्तन, मछली पकड़ने 
की गतिविधियाँ तथा औषधीय प्रयोजनों हेतु मगरमच्छ के अंगों 
का उपयोग।

z	 संरक्षण स्थिति:
�	IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट: सुभेद्य
�	CITES: परिशिष्ट- I
�	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची- I
एस्टुअरीन या खारे पानी का मगरमच्छ:

z	 परिचय:
�	यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित मगरमच्छ प्रजाति है, जिसे 

विश्व स्तर पर एक ज्ञात आदमखोर (Maneater) के रूप 
में जाना जाता है।

z	 निवास:
�	यह मगरमच्छ ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम 

बंगाल में सुंदरवन तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 
पाया जाता है।

�	यह दक्षिण-पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता 
है।

z	 संकट:
�	अवैध शिकार, निवास स्थान की हानि और प्रजातियों के प्रति 

शत्रुता।
z	 संरक्षण की स्थिति:

�	IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची: कम चिंतनीय 
�	CITES: परिशिष्ट- I (ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ 

न्यू गिनी की आबादी को छोड़कर, जो परिशिष्ट- II में शामिल 
हैं)।

�	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची- I

घड़ियाल:
z	 विवरण:

�	इन्हें गेवियल भी कहते हैं, यह एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ 
है और अपने लंबे, पतले थूथन के कारण अन्य से अलग होते हैं 
जो कि एक बर्तन (घड़ा) जैसा दिखता है।

�	घड़ियाल की आबादी स्वच्छ नदी जल का एक अच्छा संकेतक 
है।

�	इसे अपेक्षाकृत हानिरहित, मछली खाने वाली प्रजाति के रूप में 
जाना जाता है।

z	 आवास:
�	यह प्रजाति ज़्यादातर हिमालयी नदियों के ताज़े पानी में पाई जाती 

है।
�	विंध्य पर्वत (मध्य प्रदेश) के उत्तरी ढलानों में चंबल नदी को 

घड़ियाल के प्राथमिक आवास के रूप में जाना जाता है।
�	अन्य हिमालयी नदियाँ जैसे- घाघरा, गंडक नदी, गिरवा नदी, 

रामगंगा नदी और सोन नदी इसके द्वितीयक आवास हैं।
z	 खतरा:

�	अवैध रेत खनन, अवैध शिकार, नदी प्रदूषण में वृद्धि, बाँध 
निर्माण, बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का कार्य और बाढ़।

z	 संरक्षण स्थिति:
�	IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची: गंभीर रूप से 

संकटग्रस्त
�	CITES: परिशिष्ट- I
�	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची- I

z	 संरक्षण के प्रयास:
�	ओडिशा ने महानदी नदी बेसिन में घड़ियालों के संरक्षण के लिये 

1,000 रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है।
�	मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में विभिन्न राज्यों में शुरू 

की गई थी।
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राजकीय पशु एवं पक्षी: लद्दाख
चर्चा में क्यों?

लद्दाख के तत्कालीन राज्य जम्मू-कश्मीर (जम्मू और कश्मीर) से 
एक अलग केंद्रशासित प्रदेश (UT) के रूप में स्थापना के दो वर्ष बाद 
हाल ही में लद्दाख ने ‘हिम तेंदुआ’ और ‘ब्लैक-नेक्ड क्रेन’ को राजकीय 
पशु एवं राजकीय पक्षी के रूप में अपनाया है।

प्रमुख बिंदु
हिम तेंदुआ:
z	 परिचय:

�	हिम तेंदुए (पैंथेरा यूनिया) खाद्य शृंखला में शीर्ष शिकारी के रूप 
में अपनी स्थिति के कारण उस पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के 
स्वास्थ्य के संकेतक के तौर पर कार्य करते हैं जिसमें वे रहते हैं। 

z	 आवास;
�	मध्य और दक्षिणी एशिया के पर्वतीय क्षेत्र। भारत में उनकी 

भौगोलिक सीमा में शामिल हैं:
�	पश्चिमी हिमालय: जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश।
�	पूर्वी हिमालय: उत्तराखंड और सिक्किम तथा अरुणाचल 

प्रदेश।
�	विश्व की हिम तेंदुआ राजधानी: हेमिस, लद्दाख।

�	हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है 
और इसमें हिम तेंदुओं की अच्छी उपस्थिति भी है।

z	 खतरे:
�	शिकार की आबादी में कमी।
�	अवैध शिकार और प्रजातियों के आवास में मानव आबादी की 

घुसपैठ में वृद्धि।
�	वन्यजीवों के अंगों और उत्पादों का अवैध व्यापार।

z	 संरक्षण स्थिति:
�	IUCN: सुभेद्य
�	CITES: अनुसूची- I
�	वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची- I
�	यह ‘कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़’ (CMS) में भी 

सूचीबद्ध है, जो विश्व स्तर पर और भारत में प्रजातियों को 
उच्चतम संरक्षण का दर्जा प्रदान करता है।

ब्लैक-नेक्ड क्रेन:
z	 परिचय:

�	‘ब्लैक-नेक्ड क्रेन’ (ग्रस निग्रीकोलिस), जिसे तिब्बती क्रेन भी 
कहा जाता है, एक बड़ा पक्षी और मध्यम आकार का क्रेन है।

�	नर और मादा दोनों लगभग एक ही आकार के होते हैं लेकिन नर 
मादा से थोड़ा बड़ा होता है।

�	इसके सिर पर एक विशिष्ट रेड क्राउन मौजूद होता है।
z	 आवास:

�	तिब्बती पठार, सिचुआन (चीन) और पूर्वी लद्दाख (भारत) की 
उच्च ऊंँचाई वाली आर्द्रभूमि भूमि इन प्रजातियों के मुख्य प्रजनन 
स्थल हैं। यह पक्षी सर्दी का मौसम कम ऊंँचाई वाले स्थानों पर 
बिताता है।

�	भूटान और अरुणाचल प्रदेश में यह केवल सर्दियों के दौरान 
आता है।

z	 खतरा:
�	जंगली कुत्तों के कारण अंडे और चूजों को नुकसान।
�	आर्द्रभूमि पर बढ़ते मानव दबाव (विकास परियोजनाएंँ) के 

कारण आवास का नुकसान।
�	आर्द्रभूमि के पास सीमित चरागाहों पर बढ़ता चराई का दबाव।

z	 संरक्षण स्थिति:
�	IUCN रेड लिस्ट:  संकट के निकट (Near 

Threatened)
�	CITES: परिशिष्ट- I
�	भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची- I

शिकारी पक्षियों की प्रजाति पर संकट
चर्चा में क्यों?

हाल के शोध के अनुसार, वैश्विक स्तर पर 557 शिकारी प्रजातियों 
में से लगभग 30% के विलुप्त होने का खतरा है।
z	 यह विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ  (IUCN) और 

बर्डलाइफ इंटरनेशनल (संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक साझेदारी) 
द्वारा किया गया है।

प्रमुख बिंदु 
z	 रैप्टर प्रजातियाँ: 

�	रैप्टर प्रजातियों के बारे में: रैप्टर शिकार करने वाले पक्षी हैं। ये 
मांसाहारी होते हैं तथा स्तनधारियों, सरीसृपों, उभयचरों, कीटों के 
साथ-साथ अन्य पक्षियों को भी मारकर खाते हैं।
�	सभी रैप्टर/शिकारी पक्षी मुड़ी हुई चोंच, नुकीले पंजे वाले 

मज़बूत पैर, तीव्र दृष्टि के साथ ही मांसाहारी होते हैं।
�	महत्त्व: 

�	रैप्टर या शिकारी प्रजाति के पक्षी कशेरुकियों 
(Vertebrates) की एक विस्तृत शृंखला का शिकार 
करते हैं और साथ ही ये लंबी दूरी तक बीजों को फैलाने 
का कार्य करते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से बीज उत्पादन और 
कीट नियंत्रण को बढ़ावा देता है।
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�	रैप्टर पक्षी खाद्य शृंखला के शीर्ष पर स्थित शिकारी पक्षी 
होते हैं। कीटनाशकों, निवास स्थान की क्षति और जलवायु 
परिवर्तन जैसे खतरों का इन पर सबसे अधिक नाटकीय 
प्रभाव पड़ता है, इसलिये इन्हें संकेतक प्रजाति भी कहा 
जाता है।

�	जनसंख्या: इंडोनेशिया में सबसे अधिक रैप्टर प्रजातियांँ पाई 
जाती हैं, इसके बाद कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू का स्थान 
है।

�	उदाहरण: उल्लू, गिद्ध, बाज, फाॅल्कन, चील, काइट्स, ब्यूटियो, 
एक्सीपिटर्स, हैरियर और ओस्प्रे।

z	 संकट का कारण::
�	डाइक्लोफेनाक का उपयोग: डाइक्लोफेनाक (Diclofenac) 

के व्यापक उपयोग के कारण भारत जैसे एशियाई देशों में कुछ 
गिद्धों की आबादी में 95% से अधिक की गिरावट आई है।
�	डाइक्लोफेनाक एक गैर-स्टेरॉइडल विरोधी उत्तेजक दवा 

है।
�	वनों की कटाई: व्यापक स्तर पर वनों की कटाई के कारण 

पिछले दशकों में विश्व में ईगल की सबसे बड़ी किस्म फिलीपीन 
ईगल की आबादी में तेज़ी से कमी आई है।
�	फिलीपीन ईगल IUCN रेड लिस्ट के तहत गंभीर रूप 

से संकटग्रस्त है।
�	शिकार करना और विष देना: अफ्रीका में पिछले 30 वर्षों में 

ग्रामीण क्षेत्रों में गिद्धों की आबादी में औसतन 95% की कमी 
आई है, जिसका कारण डाइक्लोफेनाक से उपचारित पशुओं के 
शवों को खाना, गोली मारना और ज़हर देना है।

�	पर्यावास हानि और क्षरण: एनोबोन स्कॉप्स-उल्लू 
(Annobon Scops-0wl) पश्चिम अफ्रीका के 
एनोबोन द्वीप तक सीमित है, जिसे हाल ही में तेज़ी से निवास 
स्थान के नुकसान और गिरावट के कारण IUCN रेड लिस्ट 
के तहत 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' की श्रेणी में वर्गीकृत किया 
गया था।

z	 संरक्षण के प्रयास:
�	रैप्टर्स MoU (वैश्विक): इस समझौते को ‘रैप्टर समझौता-

ज्ञापन (Raptor MOU)’ के नाम से भी जाना जाता है। 
यह समझौता अफ्रीका और यूरेशिया क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों के 
शिकार पर प्रतिबंध और उनके संरक्षण को बढ़ावा देता है।
�	CMS संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक 

अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे बाॅन कन्वेंशन के नाम से भी जाना 
जाता है। CMS का उद्देश्य स्थलीय, समुद्री तथा उड़ने 
वाले अप्रवासी जीव जंतुओं का संरक्षण करना है। यह 
कन्वेंशन अप्रवासी वन्यजीवों तथा उनके प्राकृतिक आवास 
पर विचार-विमर्श के लिये एक वैश्विक मंच प्रदान करता 
है।

�	यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
�	भारत के संरक्षण प्रयास:

�	भारत रैप्टर्स MoU का हस्ताक्षरकर्त्ता है।
�	गिद्धों के संरक्षण के लिये भारत ने गिद्ध कार्ययोजना 2020-

25 शुरू की है।
�	भारत SAVE (Saving Asia’s Vultures 

from Extinction) संघ का भी हिस्सा है।
�	पिंजौर (हरियाणा) में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र 

(Jatayu Conservation Breeding 
Centre) भारतीय गिद्ध प्रजातियों के प्रजनन और 
संरक्षण के लिये राज्य के बीर शिकारगाह वन्यजीव 
अभयारण्य के भीतर विश्व की सबसे बड़ी अनुकूल जगह 
है।

हाइबोडॉन्ट शार्क की नई प्रजाति
हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) एवं  भारतीय 

प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की ने राजस्थान के जैसलमेर बेसिन में हाइबोडॉन्ट 
शार्क (Hybodont Shark) की एक नई विलुप्त प्रजाति की खोज 
की है।

�	 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) खान मंत्रालय के 
तहत एक वैज्ञानिक एजेंसी है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में 
आवश्यक भू-विज्ञान की जानकारी के संग्रहण हेतु कार्यरत 
है।

प्रमुख बिंदु
�	नई खोजी गई प्रजातियाँ:

�	जैसलमेर से खोजे गए नए टूटे हुए दाँत अनुसंधान दल द्वारा 
नामित एक नई प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका नाम 
स्ट्रोफोडसजैसलमेरेंसिस (Strophodusjaisalmer-
ensis) है। 
�	भारतीय उपमहाद्वीप से पहली बार जीनस स्ट्रोफोडस की 

पहचान की गई है तथा यह एशिया से केवल तीसरा ऐसा 
मामला है। इसके पहले जापान और थाईलैंड में ऐसी प्रजाति 
पाई गई थी। 

�	राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र के जुरासिक चट्टानों (लगभग 160 
और 168 मिलियन वर्ष पुरानी) से पहली बार हाइबोडॉन्ट शार्क 
की जानकारी मिली है।
�	हाइबोडॉन्ट शार्क:

�	ट्राइसिक और प्रारंभिक जुरासिक काल के दौरान हाइबोडॉन्ट्स 
का पर्यावास समुद्री और ताज़े जल दोनों पारिस्थितिकी क्षेत्र पर 
था।
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�	हालाँकि जब तक उन्होंने खुले-समुद्री शार्क संयोजनों का 
अपेक्षाकृत एक लघु घटक नहीं निर्मित कर लिया उसके पूर्व 
मध्य जुरासिक के बाद से ही समुद्री वातावरण में हाइबोडॉन्ट्स 
शार्क की संख्या में गिरावट आती गई। 

�	वे अंततः 65 मिलियन वर्ष पूर्व क्रिटेशियस काल में विलुप्त हो 
गए थे।
�	जीवाश्म का महत्त्व:

�	यह खोज राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में जुरासिक कशेरुकी 
जीवाश्मों के अध्ययन में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर मानी 
जा रही है और कशेरुकी जीवाश्मों के क्षेत्र में आगे किये जाने 
वाले शोधों के लिये नए द्वार खोलती है।
�	भूगर्भिक समय-सारणी:

 वुली मैमथ
चर्चा में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टार्टअप ‘कोलोसल बायोसाइंसेज़’ ने 
वुली मैमथ या उनके जैसे जानवरों को विलुप्त होने से बचाने और उन्हें 
साइबेरियाई टुंड्रा (वृक्षविहीन ध्रुवीय रेगिस्तान) के ठंडे परिदृश्य में लाने 
की अपनी योजना की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु
z	 परिचय:

�	मैमथ (जीनस मैमथस) हाथियों के एक विलुप्त समूह से 
संबंधित हैं जिनके जीवाश्म प्लेइस्टोसिन युग में ऑस्ट्रेलिया और 
दक्षिण अमेरिका को छोड़कर प्रत्येक महाद्वीप में तथा उत्तरी 
प्रारंभिक होलोसीन युग में उत्तरी अमेरिका में पाए गए।
�	प्लेइस्टोसिन युग 2.6 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ और 

11,700 वर्ष पहले समाप्त हुआ।
�	होलोसीन युग 11,700 वर्ष पहले शुरू हुआ और वर्तमान 

तक जारी है।
�	वुली मैमथ: वुली, उत्तरी या साइबेरियन मैमथ (मैमथस 

प्रिमिजेनियस) अब तक सभी मैमथ में सबसे प्रसिद्ध है।
�	साइबेरिया के स्थायी रूप से जमे हुए मैदान में पाए जाने 

वाली इस प्रजाति के शवों के माध्यम से मैमथ की संरचना 
और आदतों के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त हुई है।

�	विलुप्त होने का कारण:
�	ऐसा माना जाता है कि मैमथ जलवायु परिवर्तन, बीमारी, 

मनुष्यों द्वारा शिकार या शायद इनमें से कुछ अन्य संयोजन 
के कारण विलुप्त हो गए।

z	 वुली मैमथ का डीएक्सटिंक्शन
�	आवश्यकता:

�	पारिस्थितिक तंत्र की बहाली: जब लगभग 4,000 वर्ष पूर्व 
आर्कटिक से मैमथ गायब हो गए, तो सबसे पहले घास के 
मैदान का स्थान झाड़ियों ने ले लिया।

�	मैमथ जैसे विशाल जीव झाड़ियों को संकुचित करके और 
अपने मल के माध्यम से घास को उर्वरित करके 
पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने में मदद कर सकते हैं।

�	जलवायु परिवर्तन को कम करना:
�	यदि वर्तमान साइबेरियाई पर्माफ्रॉस्ट पिघलता है, तो यह 

शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करेगा।
�	जलवायु परिवर्तन में कमी लाकर पर्माफ्रॉस्ट को पिघलने 

से रोका जा सकेगा। 
�	प्रयुक्त तकनीकी: एशियाई हाथी भ्रूण को संशोधित करने के लिये 

CRISPR जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
�	एशियाई हाथी मैमथ के सबसे करीबी जीव हैं, इसलिये 

उनके जीनोम वुली मैमथ के समान होते हैं।
z	 उठाई गई चिंताएंँ:

�	पारिस्थितिकी तंत्र को विक्षुब्ध करना: उन विलुप्त प्रजातियों को 
पारिस्थितिक तंत्र में वापस लाना जिनके निशान अब मौजूद नहीं 
हैं, मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र को विक्षुब्ध करेगा। 

�	अवसर लागत:
�	विलुप्त जीवों को वापस लाने से जैव विविधता की रक्षा या 

जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिये किये जाने वाले 
प्रयास अधिक लागत प्रभावी हो सकते हैं। 

�	यदि लोग विलुप्त न होने की अवधारणा पर विश्वास करना 
शुरू कर देंगे तो इससे संभावित नैतिक खतरे भी उत्पन्न हो 
सकते हैं।

�	यहांँ तक कि अगर विलुप्ति से बचने हेतु कार्यक्रम सफल 
होते हैं, तो मौजूदा विलुप्त होने वाली प्रजातियों को बचाने 
की तुलना में उनकी लागत अधिक होगी।

�	एक बार विलुप्ति से बचाव संभव हो जाने के बाद प्रजातियों 
को विलुप्त होने से बचाने की आवश्यकता कम ज़रूरी 
प्रतीत होगी।

�	 प्राचीन मैमथ के व्यवहार की कोई गारंटी नहीं: भले ही नए 
इंजीनियर मैमोफेंट्स में मैमथ डीएनए हो, लेकिन इस बात की 
कोई गारंटी नहीं है कि ये संकर (hybrids) प्राचीन मैमथ 
के व्यवहार को अपनाएंगे।
�	उदाहरण के लिये हमें अपने माता-पिता से डीएनए 

अनुक्रमण से कहीं अधिक विरासत में मिला है। हमें 
एपिजेनेटिक परिवर्तन (Epigenetic Changes) 
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विरासत में मिलते हैं, जो हमारे आस-पास के वातावरण को 
प्रभावित कर सकते हैं कि उन जीन को कैसे नियंत्रित किया 
जाता है।

�	हमें अपने माता-पिता के माइक्रोबायोम (आंँतों में पाए जाने 
वाले बैक्टीरिया की कॉलोनियांँ) भी विरासत में मिले हैं, 
जो हमारे व्यवहार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

�	जानवर अपनी प्रजाति के अन्य सदस्यों को देखकर व्यवहार 
करना सीखते हैं। परंतु प्रथम मैमोफेंट्स (First 
Mammophants) के सीखने के लिये उनके कोई  
समकक्ष नहीं होंगे।

टुंड्रा
z	 टुंड्रा जलवायु क्षेत्र 60° और 75° अक्षांश के मध्य का क्षेत्र होता है, 

इसमें ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के आर्कटिक तट के 
साथ ग्रीनलैंड के तटीय किनारे का क्षेत्र शामिल है।

z	 टुंड्रा क्षेत्र में सर्दियों का मौसम लंबा और ठंडी रातें होती हैं, जहांँ 
साल के 6 से 10 महीनों के दौरान औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस 
से नीचे होता है। सतह के नीचे स्थायी रूप से जमी हुई ज़मीन की 
एक परत होती है, जिसे पर्माफ्रॉस्ट कहा जाता है। 

z	 संरचनात्मक रूप से टुंड्रा एक वृक्ष रहित (Treeless) विस्तृत 
क्षेत्र  है जिसमें सेज (एक प्रकार का पक्षी) और हीथ (छोटी 
झाड़ियों का स्थान/आवास) के समुदायों के साथ-साथ छोटी झाड़ियाँ 
पाई जाती हैं। 

तेंदुओं के विलुप्त होने का खतरा
चर्चा में क्यों?

ग्लोबल इकोलॉजी एंड बायोग्राफी जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन 
के अनुसार, रोडकिल यानि सड़क पर वाहनों द्वारा होने वाली मौतों के 
कारण उत्तर भारत में तेंदुओं के विलुप्त होने का खतरा 83% बढ़ गया है।

प्रमुख बिंदु
z	 अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

�	यदि रोडकिल का वर्तमान स्तर ऐसे ही बना रहता है तो आगामी 
50 वर्षों में वैश्विक स्तर पर विलुप्ति के खतरे का सामना कर 
रहे चार जानवरों की आबादी में से उत्तर भारत में पाई जाने वाली 
तेंदुओं की आबादी सर्वाधिक सुभेद्य होगी अर्थात् इन पर विलुप्ति 
का खतरा सबसे अधिक होगा।
�	सुभेद्य की स्थिति में तेंदुए के बाद क्रमशः मैंड भेड़िया 

(Maned Wolf) और लिटिल स्पॉटेड कैट (दोनों 
ब्राज़ील से) और दक्षिणी अफ्रीका के भूरे रंग के लकड़बग्घे 
का स्थान आता है।

�	83% बढ़े हुए जोखिम के आधार पर, अध्ययन में उत्तर भारतीय 
तेंदुए की आबादी के 33 वर्षों में विलुप्त होने का अनुमान व्यक्त 
किया गया है।

�	अत्यधिक असुरक्षित पाए गए अन्य जानवरों में दक्षिण भारत के 
लायन टेल मकाक (मकाका सिलेनस) और स्लॉथ बीयर 
(मेलुरस उर्सिनस) भी शामिल हैं।

�	यह अध्ययन उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण-पूर्वी एशिया पर 
उन क्षेत्रों के रूप में ध्यान आकर्षित करता है जहाँ भविष्य में 
सडकों के विकास और सड़क शमन पर सावधानीपूर्वक विचार 
करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनसे स्तनधारी जीवों की 
जैवविविधता को नुक्सान पहुँच सकता है।

तेंदुआ:
�	वैज्ञानिक नाम: पैंथेरा पार्डस 
�	परिचय:

�	तेंदुआ, बिग कैट्स में सबसे छोटा है (पैंथेरा जीनस से 
संबंधित, अन्य नामों में टाइगर, शेर, जगुआर, तेंदुआ और 
हिम तेंदुआ आदि शामिल हैं) तथा विभिन्न प्रकार के 
आवासों में अपनी अनुकूलन क्षमता के लिये जाना जाता है। 

�	तेंदुआ रात में शिकार करता है।
�	यह भोजन हेतु अपनी सीमा में पाए जाने वाले शाकाहारी 

जीवों की छोटी प्रजातियों जैसे कि चीतल, हॉग हिरण और 
जंगली सूअर का शिकार करता है।

�	तेंदुओं में मेलानिज़्म एक सामान्य घटना है, जिसमें जानवर 
की पूरी त्वचा काले रंग की होती है, जिसमें उसके धब्बे 
भी शामिल होते हैं।

�	एक मेलेनिस्टिक तेंदुए को अक्सर ब्लैक पैंथर या जगुआर 
कहा जाता है तथा भ्रांतिवश इसे एक अलग प्रजाति मान 
लिया जाता है।

z	 अधिवास: 
�	यह उप-सहारा अफ्रीका, पश्चिमी और मध्य एशिया के छोटे 

हिस्सों, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण-पूर्व एवं पूर्वी एशिया में 
एक विस्तृत शृंखला में पाया जाता है।

�	भारतीय तेंदुआ (Panthera pardus fusca) भारतीय 
उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाने वाला तेंदुआ है।

z	 भारत में आबादी:
�	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी हालिया 

रिपोर्ट 'भारत में तेंदुओं की स्थिति, 2018' के अनुसार, "वर्ष 
2014 के अनुमानों से भारत में तेंदुओं की संख्या में 60% की 
वृद्धि हुई है।"

�	वर्ष 2014 के अनुमानों के अनुसार, भारत में तेंदुओं की आबादी 
लगभग 8,000 थी जो अब बढ़कर 12,852 हो गई है।
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�	तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी का अनुमान मध्य प्रदेश 
(3,421) में लगाया गया है, इसके बाद कर्नाटक (1,783) 
और महाराष्ट्र (1,690) का स्थान है।

z	 खतरा:
�	खाल और शरीर के अंगों के अवैध व्यापार के लिये अवैध 

शिकार।
�	आवास क्षति और विखंडन
�	मानव-तेंदुआ संघर्ष

z	 संरक्षण स्थिति:
�	IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य
�	CITES: परिशिष्ट-I
�	भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I

भारतीय फ्लैपशेल कछुए
हाल ही में ओडिशा के वन अधिकारियों ने कथित तस्करी रैकेट में 

40 ‘भारतीय फ्लैपशेल कछुए’ ज़ब्त किये हैं।

प्रमुख बिंदु
z	 भारतीय फ्लैपशेल कछुए

�	भारतीय फ्लैपशेल कछुआ मीठे पानी की कछुए की प्रजाति है 
और कई राज्यों में पाई जाती है।
�	‘फ्लैप-शेल’ नाम की उत्पत्ति प्लास्ट्रॉन पर स्थित ऊरु 

फ्लैप की उपस्थिति से हुई है। जब कछुए खोल में पीछे 
हटते हैं, तो त्वचा के ये फ्लैप अंगों को ढक देते हैं।

�	यह एक अपेक्षाकृत छोटा नरम-खोल वाला कछुआ है, 
जिसकी लंबाई 350 मिलीमीटर तक होती है।

�	वैज्ञानिक नाम: लिस्सेमिस पंक्टाटा (Lissemys 
Punctata)

z	 वितरण
�	ये पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश (सिंधु और 

गंगा जल निकासी), और म्याँमार (इरावदी और साल्विन 
नदियों) में पाए जाते हैं।

�	ये नदियों, नालों, दलदल, तालाबों, झीलों एवं सिंचाई नहरों तथा 
तालाबों के उथले, शांत व स्थिर जल में रहते हैं।

�	इस प्रकार के कछुए रेत या मिट्टी के नीचे के जल को पसंद 
करते हैं।

z	 संरक्षण स्थिति
�	IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य
�	CITES: परिशिष्ट II
�	वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I

z	 खतरे
�	कछुओं को उनके कथित कामोत्तेजक गुणों, पशुओं के चारे, 

उनकी खाल से चमड़ा बनाने, उनके खून से औषधि बनाने और 
मछली पकड़ने के चारा के रूप में उपयोग करने और तस्करी 
हेतु मार दिया जाता है।

�	इसके अलावा कछुओं का उपयोग मांस और दवाओं के लिये 
भी किया जाता है।

z	 संरक्षण के लिये उठाए गए कदम:
�	‘कुर्मा’ एप:

�	यह भारत के मीठे पानी के कछुओं संत समेत अन्य सभी 
प्रकार के कछुओं की 29 प्रजातियों को कवर करने वाला 
एक अंतर्निहित डिजिटल फील्ड गाइड है।

�	इसे ‘टर्टल सर्वाइवल एलायंस-इंडिया’ और ‘वाइल्डलाइफ 
कंजर्वेशन सोसाइटी-इंडिया’ के सहयोग से ‘इंडियन टर्टल 
कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क’ (ITCAN) द्वारा विकसित 
किया गया था।

�	प्रतिवर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस का आयोजन किया 
जाता है।

ओलिव रिडले’ कछुए
'भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण’ (ZSI) के शोधकर्त्ता तीन स्थानों- 

गहिरमाथा, देवी नदी के मुहाने और रुशिकुल्या में ‘ओलिव रिडले’ 
कछुओं की टैगिंग कर रहे हैं।
z	 लगभग 25 वर्षों की अवधि के बाद जनवरी 2021 में ओडिशा में 

यह अभ्यास किया गया था और 1,556 कछुओं को टैग किया गया 
था।          

प्रमुख बिंदु
z	 टैगिंग और उसका महत्त्व

�	कछुओं पर लगे धातु के टैग गैर-संक्षारक होते हैं, जिन्हें बाद में 
हटाया जा सकता है और वे कछुओं के शरीर को नुकसान नहीं 
पहुँचाते हैं।

�	ये टैग विशिष्ट रूप से क्रमांकित होते हैं, जिनमें संगठन का नाम, 
देश-कोड और ईमेल पता जैसे विवरण शामिल होते हैं।

�	यदि अन्य देशों के शोधकर्त्ताओं को टैग किये गए कछुओं का 
पता चलता है, तो वे भारत में शोधकर्त्ताओं को देशांतर और 
अक्षांश में अपना स्थान ईमेल करेंगे। इस प्रकार यह कछुओं पर 
काम करने वाला एक स्थापित नेटवर्क है।

�	यह उन्हें प्रवासन पथ और समुद्री सरीसृपों द्वारा मण्डली व 
घोंसले के शिकार के बाद जाने वाले स्थानों की पहचान करने में 
मदद करेगा।
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z	 ओलिव रिडले कछुए
�	परिचय

�	ओलिव रिडले कछुए विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री 
कछुओं में सबसे छोटे और सबसे अधिक हैं।

�	ये कछुए मांसाहारी होते हैं और इनका पृष्ठवर्म ओलिव रंग 
(Olive Colored Carapace) का होता है 
जिसके आधार पर इनका यह नाम पड़ा है।

�	ये कछुए अपने अद्वितीय सामूहिक घोंसले (Mass 
Nesting) अरीबदा (Arribada) के लिये सबसे 
ज़्यादा जाने जाते हैं, अंडे देने के लिये हज़ारों मादाएँ एक 
ही समुद्र तट पर एक साथ यहाँ आती हैं।

�	पर्यावास: 
�	ये मुख्य रूप से प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के 

गर्म पानी में पाए जाते हैं।
�	ओडिशा के गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य को विश्व में 

समुद्री कछुओं के सबसे बड़े प्रजनन स्थल के रूप में जाना 
जाता है।

	

z	 संरक्षण की स्थिति:
�	आईयूसीएन रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable)
�	CITES: परिशिष्ट- I
�	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची- 1

z	 संकट:
�	समुद्री प्रदूषण और अपशिष्ट।
�	मानव उपभोग: इन कछुओं के मांस, खाल, चमड़े और अंडे के 

लिये इनका शिकार किया जाता है।
�	प्लास्टिक कचरा: पर्यटकों और मछली पकड़ने वाले श्रमिकों 

द्वारा फेंके गए प्लास्टिक, मछली पकड़ने हेतु फेंके गए जाल, 
पॉलिथीन और अन्य कचरों का लगातार बढ़ता मलबा।

�	फिशिंग ट्रॉलर: ट्रॉलर के उपयोग से समुद्री संसाधनों का 
अत्यधिक दोहन अक्सर समुद्री अभयारण्य के भीतर 20 
किलोमीटर की दूरी तक मछली नहीं पकड़ने के नियम का 
उल्लंघन करता है।

�	कई मृत कछुओं पर चोट के निशान पाए गए थे जो यह संकेत 
देते हैं कि वे ट्रॉलर या गिल जाल में फँस गए होंगे।

z	 ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण की पहल
�	ऑपरेशन ओलिविया:

�	प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने वाले भारतीय तटरक्षक बल 
का "ऑपरेशन ओलिविया" 1980 के दशक की शुरुआत 
में शुरू हुआ था, यह ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा करने 
में मदद करता है क्योंकि वे नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन 
और घोंसले बनाने के लिये ओडिशा तट पर एकत्र होते हैं।

�	यह अवैध ट्रैपिंग गतिविधियों को भी रोकता है।
�	टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस (TED) का अनिवार्य उपयोग:

�	भारत में इनकी आकस्मिक मौत की घटनाओं को कम 
करने के लिये ओडिशा सरकार ने ट्रॉल के लिये टर्टल 
एक्सक्लूडर डिवाइसेस (Turtle Excluder 
Devices- TED) का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, 
जालों को विशेष रूप से एक निकास कवर के साथ बनाया 
गया है जो कछुओं के जाल में फँसने के दौरान उन्हें भागने 
में सहायता करता है।

ओलिव रिडले कछुओं के लिये ऑपरेशन 
ओलिविया

चर्चा में क्यों?
हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा 

के लिये ऑपरेशन 'ओलिविया' हेतु एक विमान को सेवा में लगाया है।

प्रमुख बिंदु
ओलिविया:
z	 प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने वाले भारतीय तटरक्षक बल का 

"ऑपरेशन ओलिविया" 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ 
था, यह ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा करने में मदद करता है 
क्योंकि वे नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन और घोंसले बनाने के लिये 
ओडिशा तट पर एकत्र होते हैं।
�	यह अवैध ट्रैपिंग गतिविधियों को भी रोकता है।

z	 कानूनों को लागू करने के लिये तटरक्षक बल की संपत्ति जैसे- तेज़ 
गश्ती जहाज़ों, एयर कुशन जहाज़ों, इंटरसेप्टर क्राफ्ट और डोर्नियर 
विमान का उपयोग करते हुए नवंबर से मई तक चौबीसों घंटे निगरानी 
की जाती है।
�	नवंबर 2020 से मई 2021 तक ओडिशा तट पर अंडे देने वाले 

3.49 लाख कछुओं की रक्षा के लिये तटरक्षक बल के 225 
जहाज़ और 388 विमान हर समय समर्पित रहें।
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ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB)
चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने आदेश में संशोधन की मांग करते 
हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें निर्देश दिया गया 
है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के आवास में सभी ट्रांसमिशन केबल 
को भूमिगत रखा जाए।

प्रमुख बिंदु:
z	 भूमिका:

�	इस वर्ष 2021 की शुरुआत में लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 
(Great Indian Bustard) और लेसर फ्लोरिकन 
(Lesser Florican) की घटती संख्या की जाँच करने के 
लिये, सर्वोच्च न्यायालय की एक बेंच ने निर्देश दिया कि 
राजस्थान तथा गुजरात में पक्षियों के आवास के साथ-साथ जहाँ 
भी संभव हो, ओवरहेड विद्युत लाइनों को भूमिगत रखा जाए।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB)
परिचय:
z	 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB), राजस्थान का राज्य पक्षी है और भारत 

का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है।
z	 यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है, जो चरागाह 

पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्त्व करती है।
z	 इसकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। 

महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति कम संख्या में पाई 
जाती है। 

z	 विद्युत लाइनों से टकराव/इलेक्ट्रोक्यूशन, शिकार (अभी भी 
पाकिस्तान में प्रचलित), आवास का नुकसान और व्यापक कृषि 
विस्तार आदि के परिणामस्वरूप यह पक्षी खतरे में है।                            

सुरक्षा की स्थिति:
z	 अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट: गंभीर रूप से 

संकटग्रस्त (Critically Endangered)
z	 वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय 

व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट-1
z	 प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS): परिशिष्ट-I
z	 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:- अनुसूची 1

इस्टर्न स्वैंप डियर
हाल ही में काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिज़र्व (असम) में 

सुभेद्य इस्टर्न स्वैंप डियर की आबादी में गिरावट आई है। इस्टर्न स्वैंप डियर 
दक्षिण एशिया में अन्य स्थानों से विलुप्त हो गया है।

z	 वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में आईं बाढ़ों को इस गिरावट का कारण 
माना जा सकता है।

z	 हालाँकि, इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि ‘स्टर्न स्वैंप डियर’ अब 
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी पाया जाता है, 
जैसे कि ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और लाओखोवा-बुराचापोरी वन्यजीव 
अभयारण्य (असम)।

प्रमुख बिंदु
z	 दलदली हिरण के बारे में: भारतीय उपमहाद्वीप में दलदली हिरण  

की तीन उप-प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
�	पश्चिमी दलदली हिरण   (Rucervus duvaucelii) 

नेपाल में पाया जाता है।
�	मध्य और उत्तर भारत में पाए जाने वाले दक्षिणी दलदली हिरण 

/हार्ड ग्राउंड बारासिंघा (Rucervus duvaucelii 
branderi)।

�	काजीरंगा (असम) और दुधवा राष्ट्रीय उद्यानों (उत्तर प्रदेश) में 
पाए जाने वाले पूर्वी दलदली हिरण (Rucervus 
duvaucelii ranjitsinhi)।         

z	 दलदली हिरण की संरक्षण स्थिति:
�	IUCN की लाल सूची: सुभेद्य (Vulnerable)
�	CITES: परिशिष्ट I
�	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I

‘न्यू गेको’ को आर्मी टैग
हाल ही में पशु चिकित्सकों की एक टीम ने मेघालय के उमरोई 

मिलिट्री स्टेशन के एक जंगली हिस्से में ‘बेंट-टोड गेको’ (Bent-
Toed Gecko) छिपकली की एक नई प्रजाति की उपस्थिति दर्ज 
की है।
z	 इसका वैज्ञानिक नाम ‘क्रायोडैक्टाइलस एक्सर्सिटस’ 

(Crytodactylus Exercitus) है और इसका अंग्रेज़ी 
नाम ‘इंडियन आर्मी बेंट-टोड गेको’ (Indian Army’s 
Bent-Toed Gecko) है।

z	 इसके अलावा एक और नए ‘बेंट-टोड गेको’ को मिज़ोरम के 
सियाहा ज़िले (जहांँ यह पाया गया था) के नाम पर ‘साइरटोडैक्टाइलस 
सियाहेन्सिस’ (Cyrtodactylus Siahaensis) नाम 
दिया गया।

z	 हर्पेटोलॉजिस्ट या सरीसृप विज्ञानवेत्ता वह व्यक्ति होता है, जो सरीसृप 
और उभयचरों के अध्ययन में विशेषज्ञ होता है।

गेको (Geckos):
z	 गेको, जीवों की सरीसृप श्रेणी के अंतर्गत आती है और अंटार्कटिका 

को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाई जाती है।
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z	 इन रंगीन छिपकलियों ने वर्षावनों से लेकर रेगिस्तानों तथा ठंडे 
पहाड़ी ढलानों तक के आवासों के लिये स्वयं को अनुकूलित किया 
है।

z	 बीते लंबे समय में गेको ने जीवित रहने और शिकारियों से बचने हेतु 
कुछ विशिष्ट भौतिक विशेषताएँ विकसित कर ली हैं।

z	 गेको अपनी पूँछ से कई उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। शाखाओं पर 
चढ़ते समय यह उनके वज़न को संतुलित करने में मदद करती है 
तथा वसा को स्टोर करने के लिये ईंधन टैंक के रूप में कार्य करती 
है साथ ही वातावरण में अदृश्य होने में मदद करती है।
�	शिकारी द्वारा पकड़े जाने के दौरान गेको अपनी पूँछ छोड़ने में 

सक्षम होते हैं।
z	 गेको की अधिकाँश प्रजातियाँ रात्रिचर होती हैं, जिसका अर्थ है कि 

वे रात में सक्रिय होती हैं, लेकिन दिन के दौरान सक्रिय रहने वाली 
गेको प्रजातियाँ कीटों, फलों और फूलों के पराग पर निर्भर होती हैं।

z	 जब वे अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे होते हैं या किसी साथी को 
आकर्षित कर रहे होते हैं तो अधिकांश गेको चहकने, भौंकने और 
क्लिक की आवाज़ जैसे शोर करते हैं।

z	 गेको की कई प्रजातियाँ हैं। प्रजातियों के आधार पर उनकी संरक्षण 
स्थिति कम चिंतनीय (Least Concern- LC) से लेकर 
गंभीर रूप से लुप्तप्राय तक है।

करलापट वन्यजीव अभयारण्य, ओडिशा
हाल ही में ओडिशा के कालाहांडी ज़िले में स्थित करलापट वन्यजीव 

अभयारण्य में हेमरिज सेप्टीसीमिया (HS) के कारण छह हाथियों की 
मौत हो गई।
प्रमुख बिंदु: 

हेमरिज सेप्टीसीमिया (HS) 
�	संक्षिप्त परिचय: 

�	यह  बीमारी उन जानवरों को संक्रमित करती है जो ‘पाश्चरेला 
मल्टोसिडा’  (Pasteurella Multocida) नामक 
एक संक्रामक बैक्टीरिया द्वारा दूषित जल या मिट्टी के संपर्क में 
आते हैं।

�	इस बीमारी में जानवरों के श्वसन तंत्र और फेफड़े प्रभावित होते 
हैं, जिसके कारण निमोनिया हो सकता है।
�	प्रभावित/संक्रमित पशु:  

�	यह बीमारी मुख्य रूप से भैंस, मवेशी और बाइसन को प्रभावित 
करती है तथा इस बीमारी से संक्रमित पशुओं में मृत्यु दर काफी 
अधिक होती है।

�	हाल ही में ओडिशा के केंद्रपाड़ा में इस बीमारी के कारण लगभग 
40 भैंसों की मृत्यु हो गई थी।
�	मौसम: 

�	यह बीमारी आमतौर पर मानसून से पहले और बाद की अवधि 
में फैलती है।  

करलापट वन्यजीव अभयारण्य  
(Karlapat Wildlife Sanctuary):  

�	अवस्थिति: यह ओडिशा के कालाहांडी ज़िले में 175 वर्ग 
किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

�	वनस्पति: शुष्क पर्णपाती वन।
�	प्रणिजात:  

�	स्तनधारी: हाथी, तेंदुआ, गौर, सांभर, काकड़-हिरण, भारतीय 
भेड़िया, मालबार विशाल गिलहरी, पैंगोलिन आदि।

�	पक्षी: मोर, हॉर्नबिल, लाल जंगली मुर्गा आदि।
�	सरीसृप: मगर, घडियाल, मॉनिटर लिज़र्ड आदि।

�	वनस्पतिजात: साल, बीजा, बाँस, औषधीय पौधे आदि।
�	जल निकाय: फुरलीझरन झरना अभयारण्य के भीतर स्थित 

है।

सीतानदी-उदंती टाइगर रिज़र्व
चर्चा में क्यों?

सीतानदी उदंती टाइगर रिज़र्व (Sitanadi Udanti Tiger 
Reserve) के कोर एरिया (Core Areas) में स्थित गाँवों में रहने 
वाले हज़ारों आदिवासी अपने सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों 
(Community Forest Resource Rights) को मान्यता 
प्रदान करने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
z	 अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों 

की मान्यता) अधिनियम, 2006 [Scheduled Tribes 
and Other Traditional Forest Dwellers 
Recognition of Forest Rights Act, 2006 
(FRA)] के तहत सामुदायिक वन संसाधन (Community 
Forest Resource-CFR) अधिकार प्रदान किये जाते हैं।

z	 टाइगर रिज़र्व का गठन एक कोर/बफर रणनीति के आधार पर किया 
जाता है। कोर एरिया को एक राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य की 
कानूनी स्थिति प्राप्त होती है, जबकि बफर या परिधीय क्षेत्र में वन 
और गैर-वन भूमि शामिल होती है जिसे  बहु-उपयोगी क्षेत्र के रूप 
में व्यवस्थित किया जाता है।

प्रमुख बिंदु:
वन अधिकार अधिनियम  (FRA) के प्रावधान:
z	 FRA के बारे में:

�	वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 (Forest 
Rights Act -FRA, 2006) वनों में निवास करने वाली 



www.drishtiias.com/hindi

2121|| PT SPRINT (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) || 2022

अनुसूचित जनजाति (FDST) और अन्य परंपरागत वन 
निवासियों (OTFD) के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता 
है जो कि वर्षों से वन क्षेत्र में निवास कर रहे हैं।

�	यह FDST और OTFD की आजीविका और खाद्य सुरक्षा 
सुनिश्चित करते हुए वनों के संरक्षण हेतु शासन व्यवस्था को 
मज़बूत करता है।

�	ग्राम सभा व्यक्तिगत वन अधिकारों ( Individual 
Forest Rights- IFR) या सामुदायिक वन अधिकारों ( 
Community Forest Rights- CFR) की प्रकृति 
और सीमा के निर्धारण हेतु प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार प्रदान 
करती है जो  FDST और OTFD दोनों को दिया जा सकता 
है।

z	 व्यक्तिगत अधिकार: इसमें स्वतः खेती और निवास का अधिकार 
शामिल है।

z	 सामुदायिक अधिकार: इसमें चराई, मत्स्य पालन और वनों में जल 
निकायों तक पहुंँच, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों 
(Particularly Vulnerable Tribal Groups- 
PVTGs) हेतु आवास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार स्थायी 
उपयोग आदि के लिये किसी भी सामुदायिक वन संसाधन का पुन: 
निर्माण या संरक्षण तथा उनका प्रबंधन करना शामिल है।

z	 सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार: ये ग्राम की परंपरागत अथवा 
रूढ़िगत सीमाओं के भीतर अथवा चरवाहा समुदायों द्वारा ऋतुगत 
प्रयोग किये जाने वाले स्थलों परआदिवासियों तथा OTFDs के 
अधिकार हैं।
�	इनमें आरक्षित वन तथा आरक्षित क्षेत्र जैसे- अभयारण्य 

(Sanctuaries)  एवं राष्ट्रीय उद्यान (National 
Park) शामिल हैं ।

सीतानदी-उदंती टाइगर रिज़र्व:
z	 स्थापना: 

�	सीतानदी-उदंती टाइगर रिज़र्व वर्ष 2008-09 में अस्तित्व में 
आया जिसमे दो अलग-अलग रिज़र्व (उदंती और सीतानदी 
वन्यजीव अभयारण्य) को एक साथ मिलाया गया। 

z	 अवस्थिति: यह छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले में स्थित है।
z	 पारिस्थितिक विविधता: 

�	इसमें साल वन के साथ वनों में उगने वाली विभिन्न प्रकार की 
फसलें शामिल हैं।

�	एशियाई जंगली भैंस कोर एरिया में पाई जाने वाली प्रमुख 
लुप्तप्राय प्रजाति है।

�	बाघ के अलावा अन्य लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियों में भारतीय 
वुल्फ (Indian Wolf), तेंदुआ, स्लॉथ बीयर (Sloth 
Bear) और माउस हिरण (Mouse Deer) शामिल हैं।

z	 नदियाँ:
�	सीतानदी नदी का उद्गम स्थल सीतानदी वन्यजीव अभयारण्य 

के मध्य से होता है।
�	उदंती नदी उदंती वन्यजीव अभयारण्य के एक बड़े हिस्से को 

कवर करती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है।

छत्तीसगढ़ में अन्य टाइगर रिज़र्व:
z	 अचानकमार टाइगर रिज़र्व
z	 इंद्रावती टाइगर रिज़र्व।

पेरियार टाइगर रिज़र्व
केरल में पेरियार टाइगर रिज़र्व (PTR) द्वारा भारत में पहली बार 

बाघ शावको को वन पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से शिकार करने के लिये 
प्रशिक्षित किये जाने हेतु एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 

प्रमुख बिंदु: 
अवस्थिति: 
z	 यह अभयारण्य/रिज़र्व केरल राज्य के इडुक्की और पठानमथिट्टा 

ज़िले (पश्चिमी घाट के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित) में स्थित है।  

निर्माण:
z	 इसे वर्ष 1950 में अभयारण्य और वर्ष 1978 में एक बाघ अभयारण्य 

के रूप में नामित किया गया था। इस अभयारण्य का नाम पेरियार 
नदी से प्रेरित है, जिसका उद्गम स्थल इस अभयारण्य के भीतर ही 
है।    

अपवाह (Drainage):
z	 मुलयार और पेरियार इस अभयारण्य से निकलने वाली दो प्रमुख 

नदियाँ हैं।

वनस्पति:
z	 इस अभयारण्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्द्ध सदाबहार, आर्द्र 

पर्णपाती वन और घास के मैदान शामिल हैं।
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z	 इस अभयारण्य में पुष्पीय पौधों की लगभग 1966 प्रजातियाँ पाई 
जाती हैं।
�	इसमें से लगभग 516 पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजातियाँ हैं। 

z	 यह अभयारण्य लगभग 300 औषधीय पौधों का भंडार है।
�	Syzygium periyarensis (एक प्रकार का वृक्ष), 

Habenaria periyarensis (एक आर्किड) और 
Mucuna pruriense thekkadiensis (एक 
प्रकार की बेल या लता) आदि इस क्षेत्र की कुछ स्थानिक पादप 
प्रजातियाँ है।

प्राणिजगत: 
z	 स्तनधारी: बाघ, हाथी, लॉयन टेल्ड मकाक (Lion-tailed 

macaque), नीलगिरि तहर आदि।
z	 पक्षी: डार्टर, जलकाग, किंगफिशर, ग्रेट मालाबार हॉर्नबिल 

(Great Malabar Hornbill) और रैकेट-टेल्ड ड्रोंगो 
(Racket-tailed Drongo)।

z	 सरीसृप: मॉनिटर लिज़र्ड, अजगर, किंग कोबरा आदि।
आदिवासी:

z	 इस अभयारण्य में छह आदिवासी समुदाय बसे हुए हैं जैसे- मन्नान, 
पलियन, मलाइ अरायन, मलाइ पंडाराम, उरलिस और उलादन।

केरल में संरक्षित क्षेत्र: 

कान्हा टाइगर रिज़र्व
हाल ही में मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिज़र्व (Kanha tiger 

reserve) के बफर ज़ोन (Buffer Zone) क्षेत्र में एक बाघिन 
मृत पाई गई।

प्रमुख बिंदु:
z	 अवस्थिति: कान्हा टाइगर रिज़र्व मध्य प्रदेश के दो ज़िलों- मंडला 

(Mandla)  और बालाघाट (Balaghat) में 940 वर्ग 
किमी. के क्षेत्र में फैला हुआ है।

z	 इतिहास: वर्तमान कान्हा टाइगर रिज़र्व क्षेत्र पूर्व में दो अभयारण्यों- 
हॉलन (Hallon) और बंजार (Banjar) में विभाजित था।  
वर्ष 1955 में इसे कान्हा नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया तथा वर्ष 
1973 में कान्हा टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया।
�	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान 

है।

विशेषताएँ:
z	 जीव-जंतु: 

�	मध्य प्रदेश का राजकीय पशु- हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा या स्वैम्प 
डियर (Swamp deer or Rucervus 
duvaucelii) विशेष रूप से कान्हा टाइगर रिज़र्व में पाया 
जाता है।

�	अन्य प्रजातियों में टाइगर, तेंदुआ, भालू, गौर और भारतीय 
अज़गर आदि शामिल हैं।

z	 पेड़-पौधे:
�	यह अपने सदाबहार साल के जंगलों (शोरिया रोबस्टा) के लिये 

जाना जाता है।
z	 यह भारत में आधिकारिक शुभंकर, "भूरसिंह द बारहसिंगा" 

(Bhoorsingh the Barasingha) का पहला टाइगर 
रिज़र्व है।

मध्य प्रदेश में अन्य टाइगर रिज़र्व :
z	 संजय-दुबरी टाइगर रिज़र्व।
z	 पन्ना टाइगर रिज़र्व।
z	 सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व।
z	 बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व।
z	 पेंच टाइगर रिज़र्व।

कोर और बफर ज़ोन
z	 प्रबंधन के उद्देश्य से ’कोर - बफर’ रणनीति के तहत  टाइगर रिज़र्व 

की स्थापना की जाती है।
z	 कोर क्षेत्रों में वानिकी, लघु वनोपज संग्रह, चराई, मानव बस्तियाँ और 

अन्य किसी भी प्रकार के जैविक हस्तक्षेप  (Biotic 
Disturbances) की अनुमति नहीं होती है जो कि संरक्षण की 
दिशा में एक विशेष कदम है।

z	 बफर ज़ोन (Buffer Zone) का प्रबंधन एक बहुउद्देश्यीय 
उपयोगी क्षेत्र (Multiple Use Area) के रूप में किया 
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जाता है, जिसमें भूमि का संरक्षण उन्मुख उपयोग शामिल होता है, 
यह हितधारक समुदायों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट साइट के इको 
डेवलपमेंटल (Eco Developmental) हेतु लागत सुविधा 
प्रदान करने के अलावा कोर क्षेत्र में जंगली जानवरों की पूर्व संरक्षित 
आबादी को निवास स्थान प्रदान करने जैसे उद्देश्यों की भी पूर्ति करता 
है।

बारहसिंगा (Barasingha)
z	 उप-प्रजाति: भारतीय उपमहाद्वीप में बारहसिंगा/स्वैम्प डियर की तीन 

उप-प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जो इस प्रकार हैं:
�	नेपाल में पाया जाने वाला वेस्टर्न स्वैम्प डियर (Rucervus 

duvaucelii )
�	साउथन स्वैम्प डियर/हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा (Rucervus 

duvaucelii branderi) मध्य और उत्तर भारत में पाया 
जाता है।

�	काजीरंगा (असम) और दुधवा नेशनल पार्क (उत्तर प्रदेश) में 
पाए जाने वाले इस्टर्न स्वैम्प डियर (Rucervus 
duvaucelii ranjitsinhi)

z	 स्वैम्प डियर की संरक्षण स्थिति: 
�	IUCN की रेड लिस्ट: सुभेद्य 
�	CITES: परिशिष्ट I
�	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I

नागी-नकटी पक्षी अभयारण्य
हाल ही में बिहार के जमुई ज़िले के नागी-नकटी पक्षी अभयारण्य 

(Nagi-Nakti Bird Sanctuary) में पहले राज्य-स्तरीय 
पक्षी उत्सव 'कलरव' (Kalrav) का आयोजन किया गया।
z	 इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश के विशेषज्ञों और 

पक्षी प्रेमियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया।

प्रमुख बिंदु:
अभयारण्य के संबंध में:

z	 नागी बाँध और नकटी बाँध दो अलग अभयारण्य हैं परंतु एक-दूसरे 
के नज़दीक होने के कारण इन्हें एक ही पक्षी क्षेत्र के रूप में माना 
जा सकता है।

z	 नागी-नकटी पक्षी अभयारण्य विविध प्रकार के पक्षियों और प्रवासी 
पक्षियों का  विस्तृत निवास क्षेत्र है, जो यूरेशिया, मध्य एशिया, 
आर्कटिक सर्कल, रूस तथा उत्तरी चीन आदि स्थानों से शीत ऋतु 
के दौरान यहाँ आते हैं।
एवियन जीव:

z	 इन अभयारण्यों में पक्षियों की 136 से अधिक प्रजातियों को देखा 
गया है।

z	 बार-हेडेड गीज़: वेटलैंड्स इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार, 
लगभग 1,600 बार-हेडेड गीज़ (Bar-headed Geese), 
जो कि इस किस्म की वैश्विक आबादी के  लगभग 3% हैं, को यहाँ 
देखा गया है। इससे प्रभावित होकर बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा 
पक्षियों की आबादी के संरक्षण के लिये नागी बाँध पक्षी अभयारण्य 
को वैश्विक रूप से महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया।

z	 बार-हेडेड गीज़:
�	वेटलैंड इंटरनेशनल, वेटलैंड के संरक्षण और उद्धार के लिये 

समर्पित एक वैश्विक गैर-लाभकारी संगठन है।
�	बर्डलाइफ इंटरनेशनल विभिन्न संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक 

भागीदारी है, जो पक्षियों, उनके निवास स्थान और विश्व में जैव 
विविधता के संरक्षण हेतु प्रयासरत है। यह प्राकृतिक संसाधनों के 
न्यायोचित इस्तेमाल की वकालत करता है। 

�	अन्य प्रमुख पक्षी: इंडियन कोर्सर (Indian Courser), 
इंडियन सैंडग्राउज़ (Sandgrouse), येलो-वॉटल्ड 
लैपविंग (Yellow-wattled Lapwing) और 
इंडियन रॉबिन (Robin)।

z	 अभयारण्यों की जैव विविधता के लिये बड़े खतरे: कृषि अपवाह; 
सिंचाई और वन विभागों के बीच भूमि विवाद; इन क्षेत्रों में मछली 
पकड़ना।

बिहार के अन्य पक्षी अभयारण्य:
z	 गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य, गया
z	 कावर झील पक्षी विहार, बेगूसराय
z	 कुशेश्वर आस्थान पक्षी अभयारण्य, दरभंगा

बांदीपुर टाइगर रिज़र्व
चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिज़र्व के नज़दीक नुगु 
जलाशय में  फंँसे एक जंगली हाथी को बचाया गया है।
z	 बाघ जनगणना 2018 के अनुसार, देश में मध्य प्रदेश के बाद 

कर्नाटक दूसरे स्थान पर है जहाँ बाघों की सर्वाधिक संख्या विद्यमान 
है।

प्रमुख बिंदु:
z	 स्थापना: इसकी स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1973 में की 

गई थी। वर्ष 1985 में वेणुगोपाला वन्यजीव पार्क से सटे क्षेत्रों को 
शामिल कर इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की गई तथा बांदीपुर राष्ट्रीय 
उद्यान नाम दिया गया।
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z	 अवस्थिति: यह कर्नाटक के दो निकटतम ज़िलों (मैसूर और 
चामराजनगर) में फैला हुआ है तथा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल 
राज्यों के त्रि-जंक्शन क्षेत्र में स्थित है। यह नीलगिरि बायोस्फीयर 
रिज़र्व का एक हिस्सा है।

z	 पारिस्थितिक विविधता: यह देश के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले 
क्षेत्रों में से एक है जो चारों ओर से निम्नलिखित जैव विविधता संपन्न 
क्षेत्रों से घिरा हुआ है:
�	दक्षिण में मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व (तमिलनाडु)।
�	दक्षिण-पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (केरल)।
�	काबिनी जलाशय उत्तर-पश्चिम में बांदीपुर और नागरहोल 

टाइगर रिज़र्व को अलग करता है।
z	 जैव विविधता: यह विभिन्न पुष्प प्रजातियों और जीव विविधता से 

संपन्न क्षेत्र है और देश के मेगा जैव विविधता क्षेत्रों (Mega 
Biodiversity Areas) के रूप में पहचाना जाता है।
�	बांदीपुर के साथ-साथ नागरहोल, मुदुमलाई, सत्यमंगलम और 

वायनाड में बाघों की  वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी आबादी पाई 
जाती है।

�	यह विश्व  में एशियाई हाथियों की आबादी का सबसे बड़ा 
आश्रय स्थल है तथा मैसूर एलीफेंट रिज़र्व (Mysore 
Elephant Reserve- MER) का हिस्सा है।

z	 नदियाँ और उच्चतम बिंदु: यह पार्क उत्तर में कबिनी नदी और दक्षिण 
में मोयार नदी के मध्य स्थित है। नुगु नदी पार्क के मध्य से बहती है। 
पार्क का उच्चतम बिंदु हिमवद गोपालस्वामी बेट्टा (Himavad 
Gopalaswamy Betta) नामक पहाड़ी पर स्थित है।

z	 कर्नाटक में अन्य टाइगर रिज़र्व :
�	भद्रा टाइगर रिज़र्व (Bhadra Tiger Reserve)
�	नागरहोल टाइगर रिज़र्व (Nagarahole Tiger 

Reserve)
�	डंडेली-अंशी टाइगर रिज़र्व (Dandeli-Anshi Tiger 

Reserve)
�	बिलिगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिज़र्व (Biligiri 

Ranganatha Swamy Temple (BRT) 
Tiger Reserve)

z	 इसके अलावा मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य को बाघ 
आरक्षित क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव दिया गया है।

एशियाई हाथी
z	 उप-प्रजातियाँ: एशियाई हाथी की तीन उप-प्रजातियाँ हैं- भारतीय, 

सुमात्रा और श्रीलंकाई।

z	 संरक्षण स्थिति:
�	IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय सूची में शामिल।
�	वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची I में 

शामिल। 
z	 संरक्षण हेतु प्रयास :

�	गज यात्रा।
�	हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी हेतु कार्यक्रम 

(Monitoring the Illegal Killing of 
Elephants- MIKE)।

�	प्रोजेक्ट एलीफेंट।

नीलगिरि हाथी कॉरिडोर का मामला
चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने अक्तूबर 
2020 में गठित एक तकनीकी समिति में संरक्षणवादी 
(Conservationist) की नियुक्ति की है। इस समिति का कार्य 
तमिलनाडु में अधिकारियों द्वारा नीलगिरि हाथी कॉरिडोर के क्षेत्रफल में 
मनमाना बदलाव करने और लोगों के घरों को ज़बरदस्ती सील करने के 
खिलाफ भूस्वामियों की शिकायतों की जाँच करना है।

प्रमुख बिंदु
नीलगिरि हाथी कॉरिडोर:
z	 यह हाथी गलियारा, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सिगुर पठार 

(Sigur Plateau) में स्थित है, यह पठार परस्पर पश्चिमी 
और पूर्वी घाटों से संबद्ध है और हाथियों की आबादी तथा उनकी 
आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता 
है।
�	यह कॉरिडोर नीलगिरि जिले में मुदुमलाई नेशनल पार्क 

(Mudumalai National Park) के पास स्थित 
है।

z	 इस कॉरिडोर के दक्षिण-पश्चिम में नीलगिरि पहाड़ियाँ और उत्तर-
पूर्वी भाग में मोयार (Moyar) नदी घाटी स्थित है। हाथी प्रायः 
भोजन और पानी की तलाश में पठार को पार करते हैं।

z	 भारत में लगभग 100 हाथी कॉरिडोर हैं, जिनमें से लगभग 70% का 
उपयोग नियमित रूप से किया जाता है।
�	75%  हाथी कॉरिडोर दक्षिणी, मध्य और उत्तर-पूर्वी जंगलों में 

है।
�	ब्रह्मगिरि-नीलगिरि-पूर्वी घाट पर्वतमाला में लगभग 6,500 हाथी 

रहते हैं।
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हाथियों के संरक्षण के लिये अन्य पहलें:
z	 गज यात्रा।
z	 हाथी परियोजना।
z	 हाथियों की अवैध हत्या (MIKE) की निगरानी।

नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व
z	 उत्पत्ति: 

�	‘नीलगिरि’ का शाब्दिक अर्थ ’नीले पहाड़ों’ से है। इस नाम की 
उत्पत्ति नीलगिरि पठार के नीले फूलों वाले पहाड़ों से हुई है।

�	नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व भारत का पहला बायोस्फीयर 
रिज़र्व है। इसकी स्थापना  वर्ष 1986 में की गई थी।

z	 भौगोलिक अवस्थिति:
�	नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व का कुल क्षेत्रफल 5,520 वर्ग 

किमी. है।
�	यह बायोस्फीयर रिज़र्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ 

हिस्सों को शामिल करता है।
z	 पारिस्थितिक विशेषताएँ:

�	बायोटिक ज़ोन का संधि-स्थल: यह उष्णकटिबंधीय वन बायोम 
का उदाहरण है जो विश्व के एफ्रो-ट्रॉपिकल (Afro-
Tropical) और इंडो-मलायन (Indo-Malayan) 
बायोटिक ज़ोन के संधि-स्थल को चित्रित करता है।

�	जैव विविधता हॉटस्पॉट: पश्चिमी घाट बायोग्राफिकल रूप से 
सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है और विख्यात जैव विविधता हॉटस्पॉट्स 
(बायोग्राफिकल क्षेत्रों में स्थानिक प्रजातियों का घनत्व अत्यधिक 
होता है) क्षेत्रों में में से एक है।

z	 वनस्पति:
�	यह रिज़र्व पारिस्थितिकी तंत्र का एक विस्तृत क्षेत्र है। इसका 

कोर क्षेत्र केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है, जिसमें 
सदाबहार, अर्द्ध सदाबहार, पर्वतीय शोला वन और घास के 
मैदान पाए जाते हैं।

�	कर्नाटक के कोर क्षेत्र में ज़्यादातर शुष्क पर्णपाती, नम पर्णपाती, 
अर्द्ध सदाबहार  वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं।

z	 जीव-जंतु:
�	इस रिज़र्व में नीलगिरि ताहर, नीलगिरि लंगूर, ब्लैकबक, टाइगर, 

भारतीय हाथी आदि जानवर पाए जाते हैं।
�	इस क्षेत्र में नीलगिरि डानियो (Nilgiri danio), नीलगिरि 

बार्ब (Nilgiri barb), बोवनी बार्ब (Bowany 
barb) आदि स्थानिक मछलियाँ पाई जाती हैं।

z	 जल संसाधन:
�	रिज़र्व क्षेत्र में कावेरी नदी की कई प्रमुख सहायक नदियों जैसे- 

भवानी, मोयार, काबिनी साथ ही चालियार, पुनमपुझा आदि का 
उद्दगम स्रोत और जलग्रहण क्षेत्र है।

z	 जनजातीय जनसंख्या:
�	नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व में कई आदिवासी समूह जैसे- 

टोडा, इरुल्लास, कुरुम्बस, पनियास, आदियंस, अल्लार, 
मलायन आदि रहते हैं।

z	 NBR में संरक्षित क्षेत्र:
�	मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, 

बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय 
उद्यान और साइलेंट वैली इस आरक्षित क्षेत्र में मौजूद संरक्षित 
क्षेत्र हैं।

दहेिग पटकाई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान: असम
चर्चा में क्यों?

हाल ही में, असम सरकार ने देहिंग पटकाई को राज्य के 7वें राष्ट्रीय 
उद्यान के रूप में अधिसूचित किया।
z	 इससे पूर्व विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) के अवसर पर पश्चिमी 

असम के कोकराझार ज़िले में रायमोना रिज़र्व फॉरेस्ट को राष्ट्रीय 
उद्यान (6वाँ) के रूप में अपग्रेड किया गया था।

प्रमुख बिंदु
देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान के विषय में
z	 अवस्थिति

�	यह देहिंग पटकाई एलीफैंट रिज़र्व के भीतर स्थित है और ऊपरी 
असम के कोयले एवं तेल-समृद्ध ज़िलों (डिब्रूगढ़, तिनसुकिया 
एवं शिवसागर) में फैला हुआ है।

�	डिगबोई की एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी और लीडो की 
'ओपन कास्ट' कोयला खान इस अभयारण्य के पास ही स्थित 
हैं।

�	देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को जेयपोर वर्षावन के रूप 
में भी जाना जाता है।

z	 नामकरण
�	देहिंग उस नदी का नाम है जो इस जंगल से होकर बहती है और 

पटकाई वह पहाड़ी है जिसके तल पर अभयारण्य स्थित है।
z	 वनस्पति

�	इस क्षेत्र को असम में तराई के वर्षावन क्षेत्र का अंतिम शेष 
हिस्सा माना जाता है।
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z	 प्राणीजगत
�	इस क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ जीवों में चीनी पैंगोलिन, फ्लाइंग 

फॉक्स, जंगली सुअर, सांभर, बार्किंग डियर, गौर, सीरो और 
मलय विशाल गिलहरी आदि शामिल हैं।

�	यह भारत का एकमात्र अभयारण्य है जो जंगली बिल्लियों की 
सात अलग-अलग प्रजातियों का घर है, जिसमें बाघ, तेंदुआ, 
क्लाउडेड तेंदुआ, तेंदुआ बिल्ली, गोल्डन कैट, जंगली बिल्ली 
और मार्बल कैट शामिल हैं।

�	यहाँ पाए जाने वाला एक प्राइमेट- असमिया मकाक को 
IUCN की रेड लिस्ट में ‘संकटग्रस्त’ के रूप में सूचीबद्ध 
किया गया है।

�	इसमें दुर्लभ लुप्तप्राय व्हाइट विंग्ड वुड डक भी मौजूद है।

रायमोना राष्ट्रीय उद्यान
z	 अवस्थिति

�	रायमोना राष्ट्रीय उद्यान बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर स्थिति 
है।

�	पार्क के क्षेत्र में अधिसूचित रिपू रिज़र्व फॉरेस्टका उत्तरी भाग 
शामिल है, जो भारत-भूटान सीमा पर फैले मानस नेशनल पार्क 
के लिये बफर बनाता है।

z	 सीमाएँ
�	यह पश्चिम में सोनकोश नदी और पूर्व में सरलभंगा नदी से घिरा 

है।
�	दोनों नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं।

�	पेकुआ नदी रायमोना की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है।
z	 ट्रांसबाउंड्री कंज़र्वेशन लैंडस्केप 

�	यह फिप्सू वन्यजीव अभयारण्य और भूटान के जिग्मे सिंग्ये 
वांगचुक राष्ट्रीय उद्यान के समीपवर्ती वन क्षेत्र के साथ सीमा 
साझा करता है, जो 2,400 वर्ग किलोमीटर से अधिक का एक 
ट्रांसबाउंड्री कंज़र्वेशन लैंडस्केप बनाता है।

z	 वनस्पति और प्राणीजगत
�	यह एक स्थानिक प्रजाति गोल्डन लंगूर के लिये प्रसिद्ध है जिसे 

बोडोलैंड क्षेत्र के शुभंकर के रूप में नामित किया गया है।
�	इसमें एशियाई हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, 

इंडियन गौर, जंगली जल भैंस, चित्तीदार हिरण, हॉर्नबिल, 
तितलियों की 150 से अधिक प्रजातियाँ, पक्षियों की 170 
प्रजातियाँ, पौधों की 380 किस्में और ऑर्किड भी शामिल हैं।

राजस्थान में टाइगर कॉरिडोर
राजस्थान सरकार नव प्रस्तावित 'रामगढ़ टाइगर रिज़र्व', रणथंभौर 

टाइगर रिज़र्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व को जोड़ने वाला एक 
टाइगर कॉरिडोर का विकास करेगी।

z	 सरिस्का टाइगर रिज़र्व राजस्थान का एक और अन्य टाइगर रिज़र्व 
है।

प्रमुख बिंदु:
वन्यजीव गलियारे के संदर्भ में:
z	 वन्यजीव या पशु गलियारे दो अलग-अलग आवासों के बीच जानवरों 

के लिये सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने हेतु स्थापित किए जाते हैं।
z	 वन्यजीवों संबंधी गलियारे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: 

कार्यात्मक और संरचनात्मक। 
�	कार्यात्मक गलियारों को वन्यजीवों के दृष्टिकोण से कार्यक्षमता 

के संदर्भ में परिभाषित किया गया है (मूल रूप से ऐसे क्षेत्र जहाँ 
वन्यजीवों की आवाजाही दर्ज की गई है)।

�	संरचनात्मक गलियारे वनाच्छादित क्षेत्रों के निकटवर्ती पट्टियाँ 
हैं और संरचनात्मक रूप से परिदृश्य के खंडित ब्लॉकों को 
जोड़ते हैं।

z	 जब संरचनात्मक गलियारे मानव या मानवजनित गतिविधियों से 
प्रभावित होते हैं, तो वन्यजीवों के उपयोग के कारण कार्यात्मक 
गलियारे अपने आप चौड़े हो जाते हैं।

z	 वर्ष 2019 में भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से राष्ट्रीय बाघ 
संरक्षण प्राधिकरण ने एक दस्तावेज़ प्रकाशित किया, जिसमें देश भर 
में 32 प्रमुख गलियारों का मानचित्रण किया गया, जिसका प्रबंधन 
एक बाघ संरक्षण योजना के माध्यम से संचालित है।
�	राज्यों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 

38V के तहत बाघ संरक्षण योजना प्रस्तुत करना आवश्यक है।

राजस्थान में अन्य संरक्षित क्षेत्र:
z	 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर
z	 सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर
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z	 राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 
के त्रिकोणीय जंक्शन पर)।

बाघ/टाइगर की संरक्षण स्थिति
z	 भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I
z	 अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट: 

संकटग्रस्त (Endangered)
z	 वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय 

व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट-I

राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य
हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की 

तकनीकी समिति ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य 
(Ramgarh Vishdhari wildlife sanctuary) को 
बाघ अभयारण्य बनाने की मंज़ूरी दी है। इसके साथ ही रामगढ़ विषधारी 
वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिज़र्व/बाघ अभयारण्य 
बन जाएगा।
z	 यहाँ  भारत का 52वाँ टाइगर रिज़र्व होगा। 
z	 प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस (Global Tiger 

Day) मनाया जाता है जो कि बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता 
बढ़ाने के लिये चिह्नित एक वार्षिक कार्यक्रम है।

रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य:
z	 अवस्थिति:

�	यह अभयारण्य राजस्थान के बूंदी ज़िले में रामगढ़ गाँव के निकट 
बूंदी शहर से 45 किमी. की दूरी पर बूंदी-नैनवा रोड पर स्थित 
है।

z	 स्थापना:
�	इसे वर्ष 1982 में वन्यजीव अभयारण्यके रूप में अधिसूचित 

किया गया था और यह 252.79 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला 
हुआ है। 

z	 बाघ अभयारण्य का क्षेत्रफल:
�	1,017 वर्ग किमी. के कुल क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र के रूप में 

चिह्नित गया है जिसमें भीलवाड़ा के दो वन ब्लॉक- बूंदी का 
क्षेत्रीय वन ब्लॉक और इंदरगढ़ शामिल हैं, जो रणथंभौर टाइगर 
रिज़र्व (RTR) के बफर ज़ोन के अंतर्गत आता है।

z	 जैव-विविधता:
�	इसकी वनस्पतियों में आम और बेर के कुछ वृक्षों के साथ-साथ 

ढोक, खैर, सालार, खिरनी के वृक्ष शामिल हैं।
�	यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जंतु वर्ग में तेंदुआ, सांभर, जंगली 

सूअर, चिंकारा, स्लॉथ बियर, भारतीय भेड़िया, लकड़बग्घा, 
सियार, लोमड़ी, हिरण और मगरमच्छ जैसे पक्षी और जानवर 
शामिल हैं।

लेमरू हाथी रिज़र्व
चर्चा में क्यों?   

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने लेमरू हाथी रिज़र्व क्षेत्र को 1,995 
वर्ग किमी. से घटाकर 450 वर्ग किमी. तक रखने का प्रस्ताव दिया है।
z	  वर्ष 2007 में केंद्र सरकार ने 450 वर्ग किमी. वन्य क्षेत्र में लेमरू 

हाथी रिज़र्व के निर्माण की अनुमति दी तथा वर्ष 2019 में राज्य 
सरकार ने इस क्षेत्र को 1,995 वर्ग किमी. तक विस्तारित करने का 
फैसला किया।

प्रमुख बिंदु 
परिचय :
z	 यह रिज़र्व छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में स्थित है।
z	 रिज़र्व का लक्ष्य हाथियों को स्थायी आवास प्रदान करने के साथ-

साथ  मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकना तथा संपत्ति के विनाश को 
कम करना है।

z	 इससे पूर्व  अक्तूबर 2020 में राज्य सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) 
अधिनियम, 1972 (WLPA) की धारा 36A के अंतर्गत रिज़र्व 
(संरक्षित क्षेत्र/ रिज़र्व) को अधिसूचित किया था।
�	धारा 36A में एक विशेष प्रावधान है जो संघ सरकार को संरक्षित 

क्षेत्र/ रिज़र्व के रूप में अधिसूचित की जाने वाली भूमि के केंद्र 
से संबंधित क्षेत्रों के मामले में अधिसूचना की प्रक्रिया में एक 
अधिकार देती है।

�	हाथी रिज़र्व WLPA के तहत स्वीकृत नहीं हैं।

रिज़र्व  क्षेत्र को कम करने का कारण:
z	 रिज़र्व के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र हसदेव अरण्य जंगलों का हिस्सा है, 

साथ ही यह एक  अधिक विविधतापूर्ण बायोज़ोन है जो कोयले के 
भंडार में भी समृद्ध है।

z	 इस क्षेत्र के 22 कोयला खदानों/ब्लॉकों में से 7 को पहले ही आवंटित 
किया जा चुका है, जबकि तीन में उत्खनन कार्य जारी है तथा अन्य 
चार में उत्खनन  की प्रक्रिया की दिशा में कार्यरत हैं।

z	 आरक्षित क्षेत्र को विस्तारित करने में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि 
कई कोयला खदानें अनुपयोगी हो जाएंगी।

रिज़र्व का महत्त्व:
z	 अकेले उत्तरी छत्तीसगढ़ 240 से अधिक हाथियों का आवास स्थल 

है। पिछले 20 वर्षों में राज्य में 150 से अधिक हाथियों की मौत हुई 
है, जिसमें 16 हाथियों की मृत्यु जून से अक्तूबर 2020 के मध्य हुई 
है।

z	 छत्तीसगढ़ राज्य में पाए जाने वाले हाथी अपेक्षाकृत नए हैं। हाथियों 
ने वर्ष 1990 में अविभाजित मध्य प्रदेश में विचरण शुरू किया।
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z	 जबकि मध्य प्रदेश में झारखंड से आने वाले जानवरों के विचरण पर 
अंकुश लगाने की नीति थी। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद औपचारिक 
नीति के अभाव के चलते हाथियों को राज्य के उत्तर और मध्य भागों 
में एक गलियारे के रूप में उपयोग करने को अनुमति प्रदान की गई।

z	 चूँकि ये जानवर अपेक्षाकृत नए थे, इसलिये मानव-पशु संघर्ष तब 
शुरू हुआ जब हाथी भोजन की तलाश में बसे हुए क्षेत्रों में भटकने 
लगे।

छत्तीसगढ़ में अन्य संरक्षित क्षेत्र:
z	 अचानकमार टाइगर रिज़र्व।
z	 इंद्रावती टाइगर रिज़र्व।
z	 सीतानदी-उदंती टाइगर रिज़र्व। 
z	 कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान।
z	 बादलखोल तमोर पिंगला हाथी अभयारण्य।

हाथी:
z	 हाथी कीस्टोन प्रजाति (keystone species) है।
z	 एशियाई हाथी की तीन उप-प्रजातियाँ हैं- भारतीय, सुमात्रन और 

श्रीलंकाई।
z	 महाद्वीप पर शेष बचे हाथियों की तुलना में भारतीय हाथियों की 

संख्या और रेंज व्यापक है।
भारतीय हाथियों की संरक्षण स्थिति:

z	 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I
z	 IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय (Endangered)
z	 CITES: परिशिष्ट-I

नया बाघ रिज़र्व: छत्तीसगढ़
हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने गुरु 

घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त 
क्षेत्रों को टाइगर रिज़र्व के रूप में नामित किया है।

z	 NTCA पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 
एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 2005 में बाघ संरक्षण को 
मज़बूटी प्रदान करने के लिये की गई थी।

प्रमुख बिंदु 
z	 बाघ रिज़र्व के बारे में:

�	यह मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के 
उत्तरी भाग में स्थित है।

�	इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V(1) 
के तहत मंज़ूरी दी गई थी।

�	उदंती-सीतानदी, अचानकमार और इंद्रावती रिज़र्व के बाद 
छत्तीसगढ़ में यह चौथा टाइगर रिज़र्व होगा।

z	 महत्त्व:
�	गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश में एशियाई चीतों का अंतिम 

ज्ञात निवास स्थान था।
�	यह झारखंड और मध्य प्रदेश को जोड़ता है तथा बाघों की 

आवाजाही के लिये बांधवगढ़ (मध्य प्रदेश) एवं पलामू टाइगर 
रिज़र्व (झारखंड) के बीच एक गलियारा प्रदान करता है।

z	 गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान:
�	गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:

�	इसका नाम सतनामी सुधारवादी नायक, गुरु घासीदास के 
नाम पर रखा गया है। यह छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में 
स्थित है।

�	पार्क की लहरदार स्थलाकृति है और यह उष्णकटिबंधीय 
जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 

�	जैव विविधता:
�	वनस्पति: वनस्पति में मुख्य रूप से सागौन, साल और बाँस 

के पेड़ों के साथ मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं।
�	जीव: बाघ, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार, 

सांभर, चार सींग वाला मृग आदि।
z	 तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य:

�	तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:
�	यह उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के सूरजपुर 

ज़िले में स्थित है। इसका नाम तमोर पहाड़ी और पिंगला 
नाला के नाम पर रखा गया है।

�	तमोर पहाड़ी और पिंगला नाला अभयारण्य क्षेत्र की पुरानी 
और प्रमुख विशेषताएँ मानी जाती हैं। 

�	जैव विविधता:
�	वनस्पति: अभयारण्य में मिश्रित पर्णपाती वनों का आधिक्य 

है। साल और बाँस के जंगल भी देखे जा सकते हैं।
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�	जीव: बाघ, हाथी, तेंदुआ, भालू, सांभर हिरण, ब्लू ऑक्स, 
चीतल, बाइसन और अन्य कई जानवर यहाँ पाए जाते हैं।

	

 मेकिंग पीस विद नेचर: UNEP रिपोर्ट
चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ( United Nations 
Environment Programme- UNEP) द्वारा संयुक्त राष्ट्र 
पर्यावरण सभा (UNEA-5) के पांँचवें सत्र से पहले 'मेकिंग पीस विद 
नेचर' (Making Peace with Nature) रिपोर्ट जारी की गई 
है।
z	 रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि किस प्रकार जलवायु 

परिवर्तन, जैव विविधता का क्षरण तथा प्रदूषण तीनों स्व-स्फूर्त तौर 
पर पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों से जुड़े हैं जो 
वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिये अवांछनीय जोखिम उत्पन्न 
करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम:
z	 05 जून, 1972 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 

(UNEP), एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है।
z	 कार्य: इसका प्राथमिक कार्य वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित 

करना, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत् विकास को बढ़ावा देना 
और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिये एक आधिकारिक अधिवक्ता 
के रूप में कार्य करना है।

z	 प्रमुख रिपोर्ट्स: उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, 
इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लेनेट रिपोर्ट।

z	 प्रमुख अभियान: ‘बीट पॉल्यूशन’, ‘UN75’, विश्व पर्यावरण 
दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ। 

z	 मुख्यालय: नैरोबी (केन्या)। 

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा:
z	 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (The United Nations 

Environment Assembly- UNEA) संयुक्त राष्ट्र 
पर्यावरण कार्यक्रम का प्रशासनिक निकाय है।

z	 यह पर्यावरण के संदर्भ में निर्णय लेने वाली विश्व की सर्वोच्च स्तरीय 
निकाय है।

z	 यह पर्यावरणीय सभा वैश्विक पर्यावरण नीतियों हेतु प्राथमिकताएंँ 
निर्धारित करने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून विकसित करने के 
लिये द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाती है।

z	 सतत्  विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र 
पर्यावरण सभा का गठन जून 2012 में किया गया। धातव्य है कि 
सतत् विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को RIO + 20 के रूप में 
भी संदर्भित किया जाता है। 

सीउलैकैंथ
चर्चा में क्यों?

हाल ही में शोधकर्त्ताओं के एक समूह ने ‘कोलैकैंथ/सीउलैकैंथ’ 
(Coelacanth) नामक विशाल मछली के जीवाश्मों की खोज की 
है, जिसे ‘जीवित जीवाश्म’ का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है।
z	 माना जाता है कि कोलैकैंथ/सीउलैकैंथ तकरीबन 66 मिलियन वर्ष 

पुरानी है और क्रेटेशियस युग से संबंधित है।
                       

प्रमुख बिंदु
परिचय:
z	 ‘कोलैकैंथ/सीउलैकैंथ’ समुद्र की सतह से 2,300 फीट नीचे गहराई 

में निवास करने वाला एक जीव है।
z	 माना जाता है कि 65 मिलियन वर्ष पहले ये डायनासोर के साथ 

विलुप्त हो गए थे। वर्ष 1938 में इसकी खोज के साथ इस बात को 
लेकर बहस शुरू हो गई थी कि ये लोब-फिन मछलियाँ किस प्रकार 
स्थलीय जानवरों के विकास के क्रम में उपयुक्त पाई जाती हैं।

दो प्रजातियाँ: 
z	 ‘कोलैकैंथ/सीउलैकैंथ’ की अब तक केवल दो ज्ञात प्रजातियाँ मौजूद 

हैं: पहली प्रजाति अफ्रीका के पूर्वी तट के कोमोरोस द्वीप समूह के 
पास और दूसरी इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में पाई जाती है।

जीवित जीवाश्म:
z	 जीवित जीवाश्म ऐसे जीव होते हैं, जो प्रारंभिक भूगर्भीय काल से 

अपरिवर्तित रहे हैं और जिनके करीबी संबंधी जीव प्रायः विलुप्त हो 
चुके हैं। कोलैकैंथ/सीउलैकैंथ के अलावा हॉर्सशू क्रैब और जिन्कगो 
वृक्ष भी जीवित जीवाश्म के उदाहरण हैं।
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z	 हालाँकि एक नए अध्ययन में शोधकर्त्ताओं ने पाया है कि कोलैकैंथ/
सीउलैकैंथ ने 10 मिलियन वर्ष पूर्व अन्य प्रजातियों के साथ मिलकर 
62 नए जीन प्राप्त किये थे। 
�	इससे पता चलता है कि वे वास्तव में विकास कर रहे हैं, हालाँकि 

विकास की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से धीमी है।

संरक्षण स्थिति
z	 IUCN स्थिति: गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically 

Endangered)।
�	सुलावेसी कोलैकैंथ/सीउलैकैंथ को ‘सुभेद्य’ के रूप में सूचीबद्ध 

किया गया है।
z	 CITES स्थिति: परिशिष्ट I

हैदराबाद: ‘2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड’ 
‘आर्बर डे फाउंडेशन’ और संयुक्त राष्ट्र के ‘खाद्य और कृषि संगठन’ 

(Food and Agriculture Organisation- FAO) 
द्वारा हैदराबाद शहर (तेलंगाना की राजधानी) को ‘2020 ट्री सिटी ऑफ 
द वर्ल्ड’ के रूप में मान्यता दी गई है।
z	 हैदराबाद ने आर्बर डे फाउंडेशन के दूसरे वर्ष के कार्यक्रम में दुनिया 

के 51 अन्य शहरों के साथ यह मान्यता प्राप्त की है।
�	इसमें अधिकांश शहर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और 

ऑस्ट्रेलिया के हैं।
z	 हैदराबाद यह मान्यता पाने वाला भारत का एकमात्र शहर है।

प्रमुख बिंदु:
‘ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड’ कार्यक्रम:

z	 यह ऐसे शहरों और कस्बों को इस प्रकार की मान्यता देने का एक 
अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है जो यह सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध हैं कि 
उनमें स्थित ‘अर्बन फॉरेस्ट्स’ और वृक्षों को अच्छी तरह से बनाए 
रखा जाए एवं लगातार उनका प्रबंधन किया जाए।

z	 इटली के मंटोवा में वर्ष 2018 के ‘वर्ल्ड फोरम ऑन अर्बन फॉरेस्ट्स’ 
में वैश्विक नेताओं ने ‘मंटोवा ग्रीन सिटीज़ चैलेंज’ और एक ‘कॉल-
फॉर-एक्शन’ जारी किया। इसका एक महत्त्वपूर्ण भाग ‘ट्री प्रोग्राम 
ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम’ में शामिल होना भी था।
�	यह कार्यक्रम सामुदायिक आधार पर वृक्षों और वनों के प्रबंधन 

के लिये सबसे सफल दृष्टिकोण को साझा करने और उसे 
अपनाने हेतु एक समर्पित नेटवर्क के माध्यम से दुनिया भर के 
शहरों को जोड़ने का प्रयास करता है।

z	 शामिल संगठन:
�	यह कार्यक्रम ‘आर्बर डे फाउंडेशन’ और FAO की सहभागिता 

से चलाया जा रहा है।

z	 मूल्यांकन हेतु 5 मानक:
�	इसके अंतर्गत एक शहर का मूल्यांकन पाँच मानकों पर किया 

जाता है - उत्तरदायित्त्व स्थापित करना, नियम निर्धारित करना, 
आपके पास क्या है यह जानना, संसाधनों का आवंटन करना।

वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास 
इको-सेंसिटिव ज़ोन

चर्चा में क्यों?
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) 

द्वारा जारी वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास के क्षेत्र को 
पर्यावरण संवेदी क्षेत्र यानि इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) घोषित करने से 
संबंधित मसौदा अधिसूचना के खिलाफ वायनाड (केरल) में विरोध 
प्रदर्शन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:
�	मसौदा अधिसूचना:

�	मसौदा अधिसूचना के अनुसार, 118.5 वर्ग किमी क्षेत्र को 
इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) के रूप में चिह्नित किया 
गया है, जिसमें से 99.5 वर्ग किमी. क्षेत्र अभयारण्य के 
बाहर है और शेष 19 वर्ग किमी. में अभयारण्य के अंतर्गत 
आने वाले राजस्व गाँव भी शामिल हैं।
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�	ESZ के तहत कई मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा 
दिया जाएगा, जिसमें सभी नए और मौजूदा खनन, पत्थर 
का उत्खनन करने और उन्हें तोड़ने वाली इकाइयों तथा 
प्रदूषण पैदा करने वाले नए उद्योगों पर प्रतिबंध शामिल है।

�	इसमें बड़ी पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना और नए 
आरा मिलों, ईंट भट्टों की स्थापना तथा ESZ के भीतर 
काष्ठ ईंधन के व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध भी शामिल 
है।

�	इसके अलावा, संरक्षित क्षेत्र की सीमा या ESZ की सीमा 
(जो भी पास हो) तक, 1 किमी. के दायरे में कोई भी नया 
वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट खोलने की अनुमति नहीं दी 
जाएगी।

�	यह अधिसूचना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व 
अनुमति के बिना निजी भूमि में भी वृक्षों की कटाई पर रोक 
लगाता है।

�	अधिसूचना का उद्देश्य:
�	यह वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास निवास करने वाले 

लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण 
कदम है क्योंकि वन्यजीवों के हमलों की बढ़ती घटनाओं 
के कारण वनों की सीमाओं पर रह रहे किसानों को 
सर्वाधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

�	पिछले 38 वर्षों के दौरान वन्यजीव हमलों के कारण ज़िले 
में 147 लोगों की मृत्यु हुई है।

�	मुद्दे:
�	वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित 57 गाँव इको सेंसिटिव 

ज़ोन के अंतर्गत आते हैं।
�	आलोचकों द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि मसौदा 

अधिसूचना ज़िले में कृषि और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों को 
प्रभावित करेगी, क्योंकि यह अधिसूचना वाहनों के 
आवागमन पर अंकुश लगाती है।

�	यह अधिसूचना अभयारण्य सीमाओं पर निवास कर रहे 
हज़ारों किसानों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करेगी।

�	अभयारण्य के किनारों पर स्थित 29,291 एकड़ निजी भूमि 
ESZ के अंतर्गत आ जाएगी, परिणामस्वरूप इस क्षेत्र का 
विकास हमेशा के लिये अवरुद्ध हो जाएगा।

वायनाड वन्यजीव अभयारण्य  
(Wayanad Wildlife Sanctuary)
z	 अवस्थिति: केरल राज्य के वायनाड ज़िले में अवस्थित वायनाड 

वन्यजीव अभयारण्य, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर 
राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और 
साइलेंट वैली के साथ नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व का हिस्सा है।

�	इसका क्षेत्रफल 344.44 वर्ग किमी. है जिसमें चार वन रेंज 
सुल्तान बथेरी (Sulthan Bathery), मुथांगा 
(Muthanga), कुरिचिअट (Kurichiat) और 
थोलपेट्टी (Tholpetty) शामिल हैं।

�	यह कर्नाटक के उत्तर-पूर्वी भाग में बांदीपुर टाइगर रिज़र्व और 
नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जैसे अन्य संरक्षित क्षेत्रों के साथ 
दक्षिण-पूर्व में तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व को 
पारिस्थितिक और भौगोलिक निरंतरता (Ecological 
And Geographic Continuity) प्रदान करता है।

�	कबिनी नदी (कावेरी नदी की एक सहायक नदी) अभयारण्य 
से होकर बहती है।

z	 स्थापना: इसे वर्ष 1973 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया 
था।

z	 जैव-विविधता:
�	यहाँ पाए जाने वाले वन प्रकारों में दक्षिण भारतीय नम पर्णपाती 

वन, पश्चिमी तटीय अर्द्ध-सदाबहार वन और सागौन, नीलगिरी 
तथा ग्रेवेलिया आदि शामिल हैं।

�	हाथी, गौर, बाघ, चीता/पैंथर, सांभर, चित्तीदार हिरण, कांकड़ 
(बार्किंग डियर), जंगली सूअर, सुस्त भालू या स्लॉथ बीयर, 
नीलगिरि लंगूर, बोनट मकाक, साधारण लंगूर, जंगली कुत्ता, 
उदबिलाव, मालाबार विशाल गिलहरी आदि यहाँ पाए जाने वाले 
प्रमुख स्तनधारी हैं।

z	 पर्यावरण संवेदी क्षेत्र (Eco-Sensitive Zones)
�	इको-सेंसिटिव ज़ोन या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र 

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार 
द्वारा किसी संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य 
के आसपास के अधिसूचित क्षेत्र हैं।

�	इको-सेंसिटिव ज़ोन में होने वाली गतिविधियाँ पर्यावरण 
(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत विनियमित होती हैं और 
ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योग लगाने या खनन करने की 
अनुमति नहीं होती है।

�	सामान्य सिद्धांतों के अनुसार, इको-सेंसिटिव ज़ोन का विस्तार 
किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किमी. तक के दायरे में हो 
सकता है। लेकिन संवेदनशील गलियारे, कनेक्टिविटी और 
पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण खंडों एवं प्राकृतिक संयोजन के 
लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होने की स्थिति में 10 किमी. से भी अधिक 
क्षेत्र को इको-सेंसिटिव ज़ोन में शामिल किया जा सकता है।

�	मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-
पास कुछ गतिविधियों को नियंत्रित करना है, ताकि संरक्षित क्षेत्रों 
की निकटवर्ती संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र पर ऐसी गतिविधियों 
के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। 
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मिशन इनोवेशन 2.0
चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (Union 
Minister of Science & Technology) ने मिशन 
इनोवेशन (Mission Innovation) के दूसरे चरण की शुरुआत 
की है।
z	 भारत ने मिशन इनोवेशन के संचालन समिति में नेतृत्व की भूमिका 

निभाई। यह विश्लेषण और संयुक्त अनुसंधान व व्यवसाय तथा 
निवेशक उप-समूहों का सदस्य है।

प्रमुख बिंदु
मिशन इनोवेशन:
z	 गठन:

�	 मिशन इनोवेशन की घोषणा 30 नवंबर, 2015 को पेरिस 
जलवायु समझौते (Paris Climate Agreement) 
से अलग (Sideline) जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये 
की गई थी।

z	 सदस्यता:
�	यह 24 देशों और यूरोपीय संघ के वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार 

में तेज़ी लाने के लिये एक वैश्विक पहल है।
z	 सिद्धांत:

�	सभी सदस्यों द्वारा चयनित प्राथमिक क्षेत्रों में पाँच वर्षों में अपने 
स्वच्छ ऊर्जा नवाचार निवेश को दोगुना करने की प्रतिबद्धता 
व्यक्त गई है।

�	प्रत्येक सदस्य अपनी प्राथमिकताओं, नीतियों, प्रक्रियाओं और 
कानूनों के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपनी निधि का सबसे उचित 
उपयोग निर्धारित करने और दोहरे लक्ष्य को प्राप्ति के लिये अपने 
स्वयं के अनुसंधान तथा विकास प्राथमिकताओं एवं उनके उचित 
मार्ग को परिभाषित करता है।

�	एमआई सदस्य कई मामलों में अपने संपूर्ण ऊर्जा नवाचार बजट 
के कुछ हिस्सों को अपनी सीमा रेखा के भीतर पूर्ण करने को 
प्राथमिकता देते हैं।

z	 उद्देश्य:
�	सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को संतोषजनक स्तर तक बढ़ाना।
�	निजी क्षेत्र की संलग्नता और निवेश में वृद्धि करना।
�	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना।
�	नवाचार की परिवर्तनकारी क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

z	 नवाचार में आने वाली चुनौतियाँ:
�	नवाचार की चुनौतियाँ मिशन नवाचार का एक प्रमुख हिस्सा है, 

जिनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और 
प्रदर्शन का लाभ उठाना है जो अंततः ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 
कम करने, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने तथा स्वच्छ आर्थिक विकास के 
नए अवसर पैदा करने में मदद कर सकती हैं।

z	 मिशन नवाचार की 8 चुनौतियाँ:
�	IC1 - स्मार्ट ग्रिड, IC2 - बिजली से ग्रिड तक पहुँच, IC3 

- कार्बन कैप्चर, IC4 - सतत् जैव ईंधन, IC5 - कन्वर्टिंग 
सनलाइट, IC6 - स्वच्छ ऊर्जा सामग्री, IC7 - किफायती 
कूलिंग और हीटिंग वाले भवन, IC8 - अक्षय और स्वच्छ 
हाइड्रोजन।

z	 पहले चरण से पता चलता है कि नवाचार चुनौतियों के तहत किये 
गए कार्य अपेक्षाकृत कम समय में पूरे कर लिये गए जो आईसी के 
उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये सदस्यों के नेतृत्व और स्वैच्छिक 
प्रयासों पर निर्भर थे।

z	 इन संसाधनों ने नाटकीय रूप से उन्नत प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता 
को तेज़ कर दिया है जो भविष्य की स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय 
ऊर्जा को परिभाषित करेगा।

 मिशन इनोवेशन 2.0:
z	 नवाचार में तेज़ी लाने के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सभी 

सदस्य एक अन्य चरण (2.0) को विकसित करने हेतु सहमत हुए 
हैं, इस चरण में शामिल हैं:
�	वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत 

करने और सीखने में तेज़ी लाने के लिये वर्तमान गतिविधियों पर 
एक उन्नत नवाचार मंच का निर्माण करना।

�	नया सार्वजनिक-निजी नवाचार गठजोड़ - ये मिशन स्वैच्छिक 
प्रतिबद्धताओं द्वारा समर्थित महत्त्वाकांक्षी और प्रेरणादायक 
लक्ष्यों के आसपास निर्मित होते हैं जिन्हें स्वच्छ ऊर्जा समाधान 
लागत, पैमाने, उपलब्धता आदि द्वारा सुगम बनाया जा सकता है।

फिशिंग कैट कंज़र्वेशन अलायंस   
हाल ही में फिशिंग कैट कंज़र्वेशन अलायंस (Fishing Cat 

Conservation Alliance) ने फिशिंग कैट के संरक्षण के प्रति 
जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विश्वव्यापी अभियान शुरू किया है।
प्रमुख बिंदु:  
z	 फिशिंग कैट कंज़र्वेशन अलायंस कुछ संरक्षणवादियों, शोधकर्त्ताओं 

और उत्साही लोगों का एक दल है जो सक्रिय बाढ़कृत और तटीय 
पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के लिये कार्य करता है क्योंकि ये 
प्राकृतिक तंत्र फिशिंग कैट के अस्तित्व को बनाए रखने के लिये 
बहुत ही आवश्यक हैं।
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z	 वैज्ञानिक नाम:  प्रियनैलुरस विवरिनस (Prionailurus 
viverrinus)

z	 परिचय: 
�	इसका आकार घरेलू बिल्ली का दोगुना होता है।
�	फिशिंग कैट निशाचर (रात में सक्रिय) जीव है और मछली के 

अलावा मेंढक, क्रस्टेशियन, साँप, पक्षी और बड़े जानवरों के 
शवों का मांस खाना पसंद करती है।

�	यह प्रजाति वर्ष भर प्रजनन करती है।
�	वे अपना अधिकांश जीवन घनी वनस्पतियों वाले क्षेत्रों में जल 

निकायों के करीब बिताती हैं और उत्कृष्ट तैराक होती हैं।
z	 आवास: 

�	फिशिंग कैट का प्रवास क्षेत्र पूर्वी घाट में विस्तृत है। वे एस्टुरीन 
बाढ़कृत मैदानों,  मैंग्रोव वन और अंतर्देशीय ताज़े पानी के 
आवासों में रहते हैं।

�	पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सुंदरवन के अलावा फिशिंग 
कैट ओडिशा की चिल्का झील तथा आसपास की आर्द्रभूमि एवं 
आंध्र प्रदेश के कोरिंगा व कृष्णा मैंग्रोव में निवास करती हैं।

z	 खतरे:
�	आर्द्रभूमि क्षरण और जलीय कृषि तथा अन्य वाणिज्यिक 

परियोजनाओं के लिये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र  का 
रूपांतरण, नदी के किनारे रेत खनन, कृषि गहनता आदि के 
परिणामस्वरूप इनके प्राकृतिक आवास की क्षति होती है। इसके 
अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में वन्यजीव-मानव संघर्ष के परिणामस्वरूप 
इनका शिकार और प्रतिशोधी हत्या के मामले भी देखने को मिले 
हैं। 

z	 संरक्षण स्थिति: 
�	IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य। कई खतरों के बावजूद हाल ही में 

फिशिंग कैट को IUCN रेड लिस्ट में "लुप्तप्राय" से "सुभेद्य" 
श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया।

�	CITES: परिशिष्ट-II
�	भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I 

के तहत फिशिंग कैट का शिकार किया जाना प्रतिबंधित है।
z	 संरक्षण के प्रयास: 

�	हाल ही में फिशिंग कैट कंज़र्वेशन अलायंस द्वारा आंध्र प्रदेश के 
पूर्वोत्तर घाटों के असुरक्षित और मानव-प्रधान परिदृश्यों में 
फिशिंग कैट के जैव भौगोलिक वितरण पर एक अध्ययन शुरू 
किया है।   

�	2012 में पश्चिम बंगाल सरकार ने आधिकारिक रूप से फिशिंग 
कैट को राज्य पशु घोषित किया और कलकत्ता चिड़ियाघर में 
उनके लिये समर्पित दो बड़े बाड़े हैं। 

�	ओडिशा में कई एनजीओ और वन्यजीव संरक्षण संस्थाएँ 
फिशिंग कैट पर शोध और उनके संरक्षण कार्य संलग्न हैं।

�	वर्ष 2010 में पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया फिशिंग कैट 
प्रोजेक्ट ने फिशिंग कैट (Fishing Cat) के बारे में 
जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया है।

आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र
चर्चा में क्यों?

2 फरवरी, 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस (World 
Wetland Day) के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु 
परिवर्तन मंत्रालय ने  राष्ट्रीय सतत् तटीय प्रबंधन केन्द्र (National 
Centre for Sustainable Coastal Management- 
NCSCM) के एक भाग के रूप में आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र 
(Centre for Wetland Conservation and 
Management- CWCM) स्थापित करने की घोषणा की।
z	 प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है।
z	 2 फरवरी, 1971 के दिन ही ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमियों के 

संरक्षण से संबंधित  रामसर अभिसमय/समझौते (Ramsar 
Convention) पर हस्ताक्षर किये गए, जिसकी 50वीं वर्षगाँठ 
वर्ष  2021 में  मनाई जा रही है।

z	 वर्ष 2021 के लिये विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम 'आर्द्रभूमि और 
जल' (Wetlands and Water) है।

प्रमुख बिंदु:
आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र (CWCM) का महत्त्व:

z	 CWCM आर्द्रभूमि के विषय में विशिष्ट अनुसंधान आवश्यकताओं 
और इससे संबंधित ज्ञान एवं सूचनाओं की कमी आदि समस्याओं 
को संबोधित करेगा और आर्द्रभूमि के संरक्षण तथा प्रबंधन के लिये 
एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने में सहायता करेगा।

z	 यह केंद्र देश में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिये नीति व नियामक ढाँचे, 
प्रबंधन योजना तथा लक्षित अनुसंधान को डिज़ाइन तथा कार्यान्वित 
करने में राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों की सहायता करेगा।

z	 यह प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी 
करने एवं नेटवर्क विकसित करने में मदद करेगा। 

z	 यह केंद्र आर्द्रभूमि शोधकर्त्ताओं, नीति निर्माताओं, प्रबंधकों और 
उपयोगकर्त्ताओं के लिये एक ‘नॉलेज हब’ के रूप में कार्य करेगा।

आर्द्रभूमि:
z	 आर्द्रभूमियांँ पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिक तंत्र हैं। 

इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ 
के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र (6 मीटर से 
कम ऊँचे ज्वार वाले स्थान) के अलावा मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे 
अपशिष्ट-जल उपचार तालाब और जलाशय आदि शामिल होते हैं।
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z	 आर्द्रभूमियांँ कुल भू सतह के लगभग 6% हिस्से को कवर करती 
हैं। पौधों और जानवरों की सभी 40% प्रजातियाँ आर्द्रभूमि में रहती 
हैं।

आर्द्रभूमियों का महत्त्व:
z	 आर्द्रभूमियांँ हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये 

बाढ़ की घटनाओं में कमी लाती हैं, तटीय इलाकों की रक्षा करती  
हैं, साथ ही प्रदूषकों को अवशोषित कर पानी की गुणवत्ता में सुधार 
करती हैं।

z	 मानव विकास और ग्रह (पृथ्वी) पर जीवन के लिये वेटलैंड 
महत्त्वपूर्ण हैं। 1 बिलियन से अधिक लोग जीवित रहने के हेतु 
आर्द्रभूमियों पर निर्भर हैं।

z	 ये भोजन, कच्चे माल, दवाओं के लिये आनुवंशिक संसाधनों और 
जलविद्युत के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।

z	 भूमि आधारित कार्बन का 30% पीटलैंड (एक प्रकार की आर्द्रभूमि) 
में संग्रहीत है।

z	 ये परिवहन, पर्यटन और लोगों की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक 
कल्याण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

z	 कई आर्द्रभूमियाँ प्राकृतिक सुंदरता के क्षेत्र हैं और आदिवासी लोगों 
के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

खतरा:
z	 आर्द्रभूमियों पर गठित आईपीबीईएस (जैव विविधता तथा 

पारिस्थितिकी तंत्र सेवा पर अंतर-सरकारी विज्ञान नीति प्लेटफॉर्म) 
के अनुसार, ये सबसे अधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्रों में शामिल 
हैं।

z	 आर्द्रभूमि मानव गतिविधियों और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जंगलों 
की तुलना में 3 गुना तेज़ी से समाप्त हो रही है।

z	 यूनेस्को के अनुसार, आर्द्रभूमि के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होने से 
विश्व के उन 40% वनस्पतियों और जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा 
जो इन आर्द्रभूमि में पाए जाते हैं या प्रजनन करते हैं।

z	 प्रमुख खतरे: कृषि, विकास, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन।
भारत में आर्द्रभूमियों की स्थिति:

z	 भारत में लगभग 4.6% भूमि आर्द्रभूमि के रूप में है जो 15.26 
मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। भारत में 42 स्थल हैं जिन्हें 
आर्द्रभूमि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व (रामसर स्थल) का नामित 
किया गया है।
�	रामसर स्थलों के रूप में घोषित आर्द्रभूमियों को सम्मेलन के 

सख्त दिशा- निर्देशों के तहत संरक्षण प्रदान किया गया हैं।
�	वर्तमान में वैश्विक स्तर पर  2,300 से अधिक रामसर साइटस 

विद्यमान हैं।

�	हाल ही में लद्दाख स्थित त्सो कार आर्द्रभूमि क्षेत्र (Tso Kar 
Wetland Complex) को भारत के 42वें रामसर स्थल 
के रूप में मान्यता दी गई है।

z	 आर्द्रभूमियों का विनियमन आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 
2017 के तहत किया जाता है।

z	 केंद्रीय आर्द्रभूमि नियामक प्राधिकरण हेतु वर्ष 2010 में बनाए गए 
नियमों को राज्य-स्तरीय निकायों के साथ वर्ष 2017 में  परिवर्तित 
किया गया तथा एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति का गठन किया गया 
जो सलाहकार की भूमिका में है।

z	 नए नियमों ने ‘आर्द्रभूमि’ की परिभाषा से कुछ वस्तुओं को हटा दिया 
जिसमें बैकवाटर (Backwater) लैगून (Lagoon), क्रीक 
(Creek) और एस्ट्रुअरीज़ (Estuaries) शामिल हैं।
�	वर्ष 2017 के नियमों के तहत आर्द्रभूमि की पहचान करने की 

ज़िम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है।

सतत् तटीय प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय केंद्र
z	 अवस्थिति: 

�	इसका केंद्र चेन्नई (तमिलनाडु) में स्थित है।
z	 प्रभाग:

�	इसमें भू-स्थानिक विज्ञान, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना 
प्रणाली, तटीय पर्यावरण प्रभाव आकलन, तटीय एवं समुद्री 
संसाधनों का संरक्षण आदि विभिन्न अनुसंधान विभाग शामिल 
हैं।

z	 उद्देश्य:
�	इसका उद्देश्य पारंपरिक तटीय और द्वीपीय समुदायों के लाभ एवं 

कल्याण के लिये भारत में तटीय व समुद्री क्षेत्रों के एकीकृत एवं 
स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देना है।

�	इसका उद्देश्य जनभागीदारी, संरक्षण प्रथाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान 
और ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से स्थायी तटों को बढ़ावा देना और 
वर्तमान तथा भावी पीढ़ी का कल्याण करना है।

z	 भूमिका:
�	भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey Of India) और 

NCSCM ने बाढ़, कटाव तथा समुद्र-स्तर में वृद्धि की भेद्यता 
के मानचित्रण (Mapping) को शामिल करते हुए भारतीय 
तटीय सीमाओं के लिये खतरे की सीमा की मैपिंग की है।

�	यह केंद्र, राज्य सरकारों और नीति निर्माण से संबद्ध अन्य 
हितधारकों को एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (Integrated 
Coastal Zone Management- ICZM) से 
संबंधित वैज्ञानिक मामलों में भी सलाह देता है।
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जुकू घाटी
चर्चा में क्यों?

नगालैंड-मणिपुर सीमा पर स्थित जुकू घाटी (Dzukou 
Valley) की वनाग्नि पर काबू पा लिया गया है।

z	 90 वर्ग किमी. में फैली यह हरी-भरी घाटी पहले भी (वर्ष 2006, 
2010, 2012 और 2015) वनाग्नि की चपेट में आई है।

प्रमुख बिंदु:
z	 अवस्थिति: जुकू घाटी जिसे 'फूलों की घाटी' के रूप में जाना जाता 

है, नगालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है।
z	 विशेषताएँ:

�	यह  2,438 मीटर की ऊंँचाई पर जापफू पर्वत शृंखला (Japfu 
Mountain Range) के पीछे स्थित है, यह उत्तर-पूर्व 
के सबसे लोकप्रिय ट्रेकिंग स्पॉट (Trekking Spots)  में 
से एक है।
�	जुकू घाटी और जापफू पर्वत पुलीबडज़े वन्यजीव 

अभयारण्य (नगालैंड) के समीप स्थित हैं।  
�	इन जंगलों के भीतर मानवीय आवास नहीं हैं, परंतु यह दुर्लभ 

और 'सुभेद्य ' (IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार) पक्षी 
जिनमें बेलीथ ट्रगोपैन (नगालैंड का राज्य पक्षी), रूफस-नेक्ड 
हार्नबिल और डार्क-रुम्प्ड स्विफ्ट तथा कई अन्य पक्षी शामिल 
हैं, का आवास स्थल है। इसके अलावा जंगल में लुप्तप्राय वेस्टर्न 
हूलोक गिबन भी पाए जाते  हैं।

�	यह घाटी बाँस और घास की अन्य  प्रजातियों से आच्छादित है। 
घाटी में  जुकू लिली (लिलियम चित्रांगदा) सहित फूलों की कई 
स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

�	इस घाटी को लेकर स्थानीय जनजातियों और मणिपुर/नगालैंड 
की राज्य सरकारों के बीच संघर्ष की स्थिति रहती है।

�	यहाँ अंगामी जनजाति के लोगों का निवास है।

CAFE-2 विनियम और BS-VI  
चरण (II) के मानदंड

चर्चा में क्यों?
हाल ही में ऑटो इंडस्ट्री ने सरकार से अनुरोध किया है कि लॉकडाउन 

के प्रभावों को देखते हुए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (Corporate 
Average Fuel Efficiency-2) के नियमों और BS-VI के 
चरण (II) के मानकों को लागू करने की अवधि को अप्रैल 2024 तक 
बढ़ा दिया जाए।
z	 CAFE-2 तथा BS-VI के चरण (II) के मानदंडों को लागू 

करने के लिये क्रमशः वर्ष 2022 और अप्रैल 2023 की अवधि तय 
की गई है।

प्रमुख बिंदु
कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता विनियम:
z	 भारत सहित कई विकसित और विकासशील देशों में कॉर्पोरेट औसत 

ईंधन दक्षता विनियम लागू किये गए हैं।
z	 ये वाहनों की ईंधन खपत या ईंधन दक्षता में सुधार और कार्बन 

डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन को कम करते हैं। इस प्रकार ईंधन 
के लिये तेल पर निर्भरता कम होने के साथ ही प्रदूषण पर नियंत्रण 
पाने में भी मदद मिलती है।

z	 कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता विनियम ऑटो निर्माताओं के लिये 
बिक्री-मात्रा के भारित औसत (Sales-Volume 
Weighted Average) को संदर्भित करता है। CAFE 
का विचार इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) सहित 
अधिक ईंधन कुशल मॉडल का उत्पादन और बिक्री कर ईंधन दक्षता 
लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये  निर्माताओं को सहयोग प्रदान करना 
है।

भारत में प्रमोचन:
z	 CAFE मानकों को पहली बार वर्ष 2017 में ऊर्जा संरक्षण 

अधिनियम (Energy Conservation Act), 2001 के 
तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय (Union Ministry of 
Power) द्वारा अधिसूचित किया गया था।
�	यह विनियमन वर्ष 2015 के ईंधन खपत मानकों के अनुसार है, 

जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक वाहनों की ईंधन दक्षता को 35% 
तक बढ़ाना है।
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z	 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road 
Transport and Highway) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 
अंत में ऑटोमोबाइल निर्माताओं द्वारा वार्षिक ईंधन की खपत की 
निगरानी और रिपोर्टिंग करने के लिये ज़िम्मेदार एक नोडल एजेंसी 
है।

z	 इस विनियमन को दो चरणों में पेश किया गया था, जिसके तहत 
कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को वर्ष 2022-23 तक 130 ग्राम/
किमी. और वर्ष 2022-23 तक 113 ग्राम/किमी. करना है।

प्रयोज्यता:
z	 यह मानक पेट्रोल, डीज़ल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) 

और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) के उपयोग वाले यात्री 
वाहनों के लिये लागू है।

BS-VI चरण (II) मानदंड:
z	 भारत स्टेज उत्सर्जन मानक आतंरिक दहन और इंजन तथा स्पार्क 

इग्निशन इंजन के उपकरण से उत्सर्जित वायु प्रदूषण को विनियमित 
करने के मानक हैं।

z	 इन मानकों का उद्देश्य तीन क्षेत्रों (उत्सर्जन नियंत्रण, ईंधन दक्षता और 
इंजन डिज़ाइन) में सुधार करना है।

z	 केंद्र सरकार ने वाहन निर्माताओं के लिये 1 अप्रैल, 2020 से केवल 
BS-VI (BS6) वाहनों का निर्माण, बिक्री और पंजीकरण करना 
अनिवार्य  कर दिया है।
�	BS-VI को यूरो-VI मानदंडों के अनुरूप बनाया गया है।

z	 BS-VI उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार पेट्रोल वाहनों को नाइट्रोजन 
ऑक्साइड (NOx) उत्सर्जन में 25%, डीज़ल इंजन वाहनों को 
हाइड्रो काडीज़लर्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड (HC and 
NOx) में 43% तथा उनके NOx के स्तर को 68% एवं 
पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को 82% तक कम करना होगा।

z	 ईंधन में सल्फर सामग्री का होना चिंता का एक प्रमुख कारण है। 
BS-VI ईंधन में सल्फर की मात्रा BS-IV ईंधन की तुलना में 
बहुत कम होती है। इसे BS-IV के तहत निर्धारित मात्रा 50 mg/
kg से BS-VI में 10 mg/kg तक घटाया जाता है।

z	 वर्ष 2023 के बाद से शुरू किये जाने वाले कुछ उपायों में नियामक 
अधिकारियों द्वारा इन-सर्विस अनुपालन, बाज़ार निगरानी और स्वतः 
वाहन परीक्षण, निर्माताओं द्वारा वेबसाइटों पर उत्सर्जन डेटा का 
सार्वजनिक प्रकटीकरण आदि को शामिल किया गया है।

प्राकृतिक पूंजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र 
सेवाओं की मूल्यांकन परियोजना

चर्चा में क्यों?
प्राकृतिक पूंजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन 

(Natural Capital Accounting and Valuation 
of the Ecosystem Services) इंडिया फोरम -2021 का 
आयोजन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry 
of Statistics and Programme Implementation) 
द्वारा किया जा रहा है।
z	 MoSPI द्वारा प्राकृतिक पूंजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं 

की मूल्यांकन परियोजना के तहत कई पहलें की गई हैं, जिसका 
उद्देश्य भारत में इकोसिस्टम अकाउंटिंग यानी पारिस्थितिक लेखांकन 
के सिद्धांत और व्यवहार को आगे बढ़ाना है।

प्रमुख बिंदु
परियोजना के विषय में:
z	 यूरोपीय संघ (European Union) द्वारा वित्तपोषित 

NCAVES परियोजना को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग 
(United Nations Statistics Division), संयुक्त 
राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations 
Environment Programme) और जैव विविधता 
सम्मेलन (Convention of Biological Diversity) 
के सचिवालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है।

z	 भारत इस परियोजना में भाग लेने वाले पाँच देशों  (ब्राज़ील, चीन, 
दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको) में शामिल है।

z	 भारत में NCAVES परियोजना को पर्यावरण, वन एवं जलवायु 
परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, 
Forest and Climate Change) और नेशनल रिमोट 
सेंसिंग सेंटर (National Remote Sensing Centre) 
के सहयोग से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 
कार्यान्वित किया जा रहा है।

लाभ:
z	 इस परियोजना में भागीदारी से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन 

मंत्रालय को UN-SEEA फ्रेमवर्क के अनुरूप पर्यावरणीय खातों 
के संकलन और वर्ष 2018 से वार्षिक आधार पर अपने प्रकाशन 
"एनवीस्टैट्स इंडिया" (EnviStats India) में पर्यावरणीय 
खातों को जारी करने में मदद मिली है।

z	 इनमें से कई खाते सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं से निकटता 
से जुड़े हैं, जो कि उन्हें इस नीति का एक उपयोगी उपकरण बनाते 
हैं।
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z	 NCAVES परियोजना के तहत एक अन्य उपलब्धि भारत–
EVL उपकरण का विकास है, जो कि अनिवार्य रूप से देश भर में 
किये गए लगभग 80 अध्ययनों पर आधारित देश के विभिन्न राज्यों 
में अनेक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यों की तस्वीर पेश करने 
वाला एक उपकरण है।

z	 पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन पारिस्थितिकी तंत्रों की सीमा, चयनित 
संकेतकों के आधार पर उनकी स्थिति और पारिस्थितिकी तंत्र 
सेवाओं के प्रवाह के विषय में जानकारी प्रदान करता है।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार
चर्चा में क्यों?

हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के 
सहयोग से 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (NECA) समारोह का 
आयोजन किया गया।
z	 इस समारोह के दौरान एयर कम्प्रेशर और अल्ट्रा हाई डेफिनेशन 

(UHD) टीवी के लिये स्वैच्छिक मानक और लेबलिंग कार्यक्रम 
तथा साथी (SATHEE) पोर्टल भी लॉन्च किये गए।

प्रमुख बिंदु
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (NECA) समारोह
z	 विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 1991 में एक योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य 

ऐसे उद्योगों और प्रतिष्ठानों को पुरस्कृत कर राष्ट्रीय मान्यता प्रदान 
करना था, जिन्होंने अपने उत्पादन को बनाए रखते हुए ऊर्जा की 
खपत को कम करने के लिये विशेष प्रयास किये हैं।
�	राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार पहली बार 14 दिसंबर, 1991 को 

दिया गया था, इसे 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस' के रूप में 
घोषित किया गया है।

z	 यह पुरस्कार उद्योगों, प्रतिष्ठानों और संस्थानों में कुल 56 उप-क्षेत्रों 
के तहत ऊर्जा दक्षता उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करता है।

z	 पुरस्कार समारोह के दौरान इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया 
गया कि पैट चक्र द्वितीय (PAT Cycle II) के प्रभाव से 
CO2 के उत्सर्जन में 61 मिलियन टन की कमी हुई है।

एयर कम्प्रेशर और अल्ट्रा हाई डेफिनेशन (UHD) 
टीवी के लिये मानक और लेबलिंग कार्यक्रम
z	 इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा। 
z	 इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के स्तर को बढ़ाना है और संरक्षित ऊर्जा 

का उपयोग घर अथवा कार्यस्थल में अलग-अलग उद्देश्यों के लिये 
किया जा सकता है।

z	 ऊर्जा की बचत के अलावा यह कार्यक्रम ऊर्जा बिलों अथवा लागत 
को कम करने में भी मदद कर सकता है।

साथी (SAATHEE) पोर्टल:
z	 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)  द्वारा एक प्रबंधन सूचना प्रणाली 

(MIS) पोर्टल विकसित किया गया है जिसका पूरा नाम ‘स्टेट-
वाइज़ एक्शन ऑन एनुअल टारगेट एंड हेडवेज़ ऑन एनर्जी 
एफिशिएंसी- साथी (State-Wise Actions on 
Annual Targets and Headways on Energy 
Efficiency-SAATHEE) है।

z	 SDAs के लिये: यह राज्य स्तर की गतिविधियों हेतु राज्य मनोनीत 
एजेंसी (State Designated Agency- SDA) के 
लिये एक पोर्टल है।
�	राज्यों की ऊर्जा दक्षता स्थिति पर नियंत्रण: यह संपूर्ण देश में 

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित ऊर्जा दक्षता गतिविधियों 
की भौतिक और वित्तीय स्थिति/प्रगति पर नियंत्रण स्थापित करने 
में उपयोगी साबित होगा। अत: यह रियल टाइम मॉनीटरिंग की 
सुविधा प्रदान करेगा।

�	निर्णयन और अनुपालन का सुव्यवस्थीकरण: यह अखिल 
भारतीय स्तर पर विभिन्न ऊर्जा उपभोक्ताओं को निर्णयन, 
समन्वयन, नियंत्रण, विश्लेषण और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन 
तथा प्रवर्तन में भी सहायता करेगा।

नोट
z	 SATHI (परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता 

संस्थान)
�	यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 

(Department of Science & Technology) 
द्वारा शुरू की गई एक पहल है।

�	उद्देश्य: इसका उद्देश्य शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिये एक 
ही छत के नीचे उच्च दक्षता युक्त तकनीकी सुविधाएँ मुहैया 
कराना है ताकि शिक्षा, स्टार्ट-अप, विनिर्माण, उद्योग और 
R&D लैब आदि ज़रूरतें आसानी से पूरी हो सकें।

z	 SAATHI (लघु उद्योगों की सहायता हेतु कुशल टेक्सटाइल 
तकनीकों का सतत् एवं त्वरित अनुकूलन) पहल:
�	यह कपड़ा मंत्रालय (Ministry of Textiles) की एक 

पहल है।
�	उद्देश्य: पावरलूम क्षेत्र में ऊर्जा कुशल टेक्सटाइल तकनीकों को 

अपनाना और उसमें तेज़ी लाना तथा इस तरह की प्रौद्योगिकी के 
उपयोग के माध्यम से लागत को कम करना।

z	 SATH (सस्टनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफार्मिंग ह्यूमन कैपिटल) 
कार्यक्रम:
�	यह NITI Aayog का एक कार्यक्रम है।
�	उद्देश्य: शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में परिवर्तन करना तथा भविष्य 

के ’रोल मॉडल’ राज्यों का निर्माण करना।
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अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020: UNEP
चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा जारी 
‘अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020’ के अनुमान के मुताबिक, विकासशील देशों 
के लिये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूलन की वार्षिक लागत वर्ष 
2050 तक लगभग चौगुनी हो जाएगी।
z	 मौजूदा अनुमान के अनुसार, विकासशील देशों के लिये जलवायु 

परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूलन की वर्तमान लागत 70 बिलियन 
डॉलर (5.1 लाख करोड़ रुपए) है, जो कि वर्ष 2030 तक 140-
300 बिलियन डॉलर और वर्ष 2050 तक 280-500 बिलियन डॉलर 
हो जाएगी।

प्रमुख बिंदु
अनुकूलन लागत
z	 अनुकूलन लागत में अनुकूलन उपायों की योजना बनाने, उसकी 

तैयारी, सुविधा प्रदान करने और उन्हें लागू करने की लागतों को 
शामिल किया जाता है।

z	 अनुकूलन लागत में बढ़ोतरी के कारण यह अनुकूलन वित्त से भी 
अधिक है, जिसके कारण एक अनुकूलन वित्त अंतराल पैदा हो गया 
है।
�	अनुकूलन वित्त: जलवायु परिवर्तन के कारण विकासशील देशों 

को होने वाले नुकसान को कम करने के लिये यह धन के प्रवाह 
अथवा वित्तपोषण को संदर्भित करता है।

�	अनुकूलन वित्त अंतराल: यह अनुकूलन लागत और अनुकूलन 
वित्त के बीच का अंतर होता है।

z	 वस्तुतः विकसित देशों में अनुकूलन लागत अधिक होती है, किंतु 
विकासशील देशों के सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में उन्हें अनुकूलन 
का बोझ अधिक उठाना पड़ता है।

z	 अफ्रीका और एशिया के विकासशील देश, जो अकेले जलवायु 
परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सक्षम नहीं हैं, अनुकूलन लागत से 
सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

वैश्विक चुनौतियाँ
z	 तापमान में बढ़ोतरी: वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि पेरिस 

समझौते के तहत सभी देश कार्बन कटौती संबंधी वर्तमान प्रतिबद्धताओं 
का पालन करें तो भी सदी के अंत तक पृथ्वी का तापमान पूर्व-
औद्योगिक स्तर की तुलना में 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। यदि 
हम वैश्विक तापमान में हो रही बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस या 
1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी सीमित कर पाते हैं तो विश्व के गरीब 
देशों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

z	 महामारी: मौजूदा कोरोना वायरस महामारी ने अनुकूलन प्रयासों को 
प्रभावित किया और इसके प्रभावों को अभी  तक मापा नहीं जा सका 
है।

z	 अन्य चुनौतियाँ: वर्ष 2020 में हमें केवल महामारी ही नहीं बल्कि 
बाढ़, सूखा, तूफान और वनाग्नि जैसी विनाशकारी आपदाएँ भी 
देखने को मिली हैं, जिन्होंने विश्व भर में लगभग 50 मिलियन लोगों 
को प्रभावित किया।
जलवायु परिवर्तन के लिये वैश्विक अनुकूलन: विश्व के लगभग 

तीन-चौथाई देशों ने कम-से-कम एक जलवायु परिवर्तन अनुकूलन 
उपकरण को अपनाया है और अधिकांश विकासशील देश राष्ट्रीय 
अनुकूलन योजनाओं को अपनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिये भारत की पहलें
z	 भारत ने 1 अप्रैल, 2020 को भारत स्टेज- IV (BS-IV) उत्सर्जन 

मानदंडों के स्थान पर भारत स्टेज-VI (BS-VI) को अपना लिया 
है, ज्ञात हो कि पहले इन मापदंडों को वर्ष 2024 तक अपनाया जाना 
था।

z	 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)
�	इसे जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था।
�	यह 2024 तक PM10 और PM2.5 की सांद्रता में 20-30 

प्रतिशत की कमी करने हेतु अस्थायी लक्ष्य वाली एक पंचवर्षीय 
कार्ययोजना है, जिसमें वर्ष 2017 को आधार वर्ष के तौर पर चुना 
गया है।

z	 उजाला (UJALA) योजना के तहत 360 मिलियन से अधिक 
LED बल्ब वितरित किये गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 
लगभग 47 बिलियन यूनिट विद्युत की बचत हुई और प्रतिवर्ष 38 
मिलियन टन CO2 की कमी हुई है।

z	 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन
�	वर्ष 2009 में शुरू किये गए इस मिशन के तहत वर्ष 2022 तक 

20,000 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा के उत्पादन का 
महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

�	इस मिशन का उद्देश्य भारत के ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा की 
हिस्सेदारी को बढ़ाना है।

z	 जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC)
�	जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना का शुभारंभ वर्ष 2008 

में किया गया था।
�	इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न 

एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन 
से उत्पन्न खतरे और इससे मुकाबला करने के उपायों के बारे में 
जागरूक करना है।
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सीबकथॉर्न प्लांटेशन
चर्चा में क्यों?

हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों 
में सीबकथॉर्न (Seabuckthorn) के पौधों को लगाने का फैसला 
किया है।

प्रमुख बिंदु:
सीबकथॉर्न  प्लांटेशन के बारे में:                    
z	 यह एक झाड़ी (Shrub) होती है जो नारंगी-पीले रंग की खाने 

योग्य बेरों का उत्पादन करती है।
z	 भारत में यह पौधा हिमालय क्षेत्र में ट्री लाइन से ऊपर पाया जाता है। 

आमतौर पर लद्दाख के सूखे क्षेत्रों और स्पीति के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों 
में।

z	 हिमाचल प्रदेश में इसे स्थानीय रूप से छरमा (Chharma) 
कहा जाता है जो लाहौल और स्पीति तथा  किन्नौर के कुछ हिस्सों 
में उगता है।

z	 हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 
में एक बड़ा हिस्सा इससे आच्छादित है।

z	 सीबकथॉर्न प्लांटेशन (Seabuckthorn Plantation) 
के कई पारिस्थितिक, औषधीय और आर्थिक लाभ हैं।

पारिस्थितिक लाभ: 
z	 सीबकथॉर्न का पौधा मिट्टी को बाँधे रखने में मदद करता है जो 

मिट्टी के क्षरण को रोकता है, नदियों में गाद की जांँच करता है और 
पुष्प जैव विविधता (Biodiversity) के संरक्षण में मदद 
करता है।

z	 लाहौल घाटी में जहांँ बड़ी संख्या में विलो वृक्ष (Willow 
Trees) कीटों के हमले के कारण नष्ट हो रहे हैं, यह कठोर झाड़ी 
स्थानीय पारिस्थितिकी की रक्षा हेतु एक अच्छा विकल्प है।

z	 यह झाड़ी शुष्क क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ती है, विशेष रूप से 
हिमालय के ग्लेशियरों में जहांँ पानी का प्रवाह कम तथा प्रकाश की 
अधिक मात्रा पहुंँचती है,  ऐसे में इसका महत्त्व और अधिकबढ़ जाता 
है।

औषधीय लाभ: 
z	 स्थानीय चिकित्सा के रूप में सीबकथॉर्न का उपयोग व्यापक रूप 

से पेट, हृदय और त्वचा रोगों के इलाज में किया जाता है 
z	 इसके फल और पत्तियां ँविटामिन, कैरोटीनोइड (Carotenoids ) 

तथा ओमगेा फैटी एसिड (Omega Fatty Acids) स ेभरपूर होती 
हैं। यह उच्च ऊँंचाई तक पहुंचँन ेमें सैनिकों की मदद कर सकती है।

z	 पिछले कुछ दशकों में वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा इसके कई 
पारंपरिक उपयोगों का समर्थन किया गया है।

आर्थिक लाभ: 
z	 सीबकथॉर्न का वाणिज्यिक महत्त्व भी है, क्योंकि इसका उपयोग रस, 

जेम, पोषण कैप्सूल आदि बनाने में किया जाता है।
z	 यह ईंधन और चारे का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
z	 हालांँकि उद्योगों को कच्चे माल के रूप में जंगली सीबकथॉर्न की 

लगातार आपूर्ति  करना संभव नहीं है, अत:  इसकी लगातार आपूर्ति 
को बनाए रखने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जानी 
चाहिये, जैसा चीन में किया जाता है।

भारत में शीत मरुस्थल: 
z	 भारत का शीत मरुस्थल हिमालय में स्थित है जो उत्तर में लद्दाख से 

लेकर दक्षिण में किन्नौर (हिमाचल प्रदेश राज्य) तक फैला है।
z	 इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है और बहुत अधिक ऊँचाई (समुद्र 

तल से 3000-5000 मीटर अधिक) जैसी कठोर जलवायु स्थितियाँ 
विद्यमान हैं, जो इसके वातावरण में ठंड बढ़ाती है।

z	 इस क्षेत्र में बर्फीले तूफान, हिमपात और हिमस्खलन की घटनाएँ 
आम हैं।

z	 यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं है और जलवायु की स्थिति बहुत 
कम मौसमों में भू- परिदृश्यों का निर्माण करती है।

z	 इस क्षेत्र में जल संसाधन न्यूनतम हैं ।                      

ट्री लाइन: 
z	 ट्री लाइन निवास की वह सीमा है जिस पर पेड़ वृद्धि करने में सक्षम 

होते हैं। यह उच्च ऊंँचाई और उच्च अक्षांश पर पाई जाती है। 
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z	 ट्री लाइन से आगे पेड़ पर्यावरणीय परिस्थितियों (आमतौर पर ठंडे 
तापमान, अत्यधिक स्नोपैक, या नमी की कमी) को सहन नहीं कर 
सकते हैं।

सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व 
पुरस्कार

चर्चा में क्यों?
हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट 

(Cambridge Energy Research Associate- 
CERA) द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार (Glob-
al Energy and Environment Leadership 
Award) से सम्मानित किया गया है।
z	  भारत के प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार देश और दुनिया की भावी ऊर्जा 

ज़रूरतों को पूरा करने हेतु सतत् विकास के विस्तार की उनकी 
प्रतिबद्धता के लिये दिया गया।

z	 उन्होंने सेरावीक (CERAWeek) सम्मेलन को संबोधित किया 
और इस दौरान भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को हल करने 
तथा स्वच्छ ईंधन की प्राप्ति हेतु उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला।

प्रमुख बिंदु
सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार के 
विषय में:
z	 इस पुरस्कार को दिये जाने की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी।
z	 यह पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति समर्पित 

नेतृत्व का सम्मान करने के लिये दिया जाता है।

कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट:
z	 यह संयुक्त राज्य की ऊर्जा बाज़ारों, भू-राजनीति, उद्योग के रुझान, 

निजी कंपनियों आदि को सलाह देने ले लिये एक परामर्श कंपनी है।

सेरावीक: 
z	 सेरावीक की स्थापना वर्ष 1983 में डॉ. डेनियल येरगिन (Dr. 

Daniel Yergin) ने की थी।
z	 यह एक वार्षिक ऊर्जा सम्मेलन है, जिसका आयोजन वर्ष 1983 से 

ह्यूस्टन (Houston- USA) में किया जा रहा है।
z	 IHS मार्किट (लंदन स्थित वैश्विक सूचना प्रदाता) का सेरावीक 

दुनिया का प्रमुख ऊर्जा कार्यक्रम बन गया है, जिसमें भाग लेने के 
लिये ऊर्जा उद्योग के प्रमुख, विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी, नीति 
निर्माता आदि आते हैं। 

z	 सेरावीक- 2021 का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा 1-5 मार्च, 
2021 तक किया गया था।
�	थीम: इस वर्ष सेरावीक की थीम द न्यू मैप: एनर्जी, क्लाइमेट, 

एंड द चार्टिंग द फ्यूचर (The New Map: Energy, 
Climate, and Charting the Future) थी। 

‘इंडियन राइनो विज़न’ 2020
चर्चा में क्यों?

हाल ही में ‘इंडियन राइनो विज़न’ 2020 (Indian Rhino 
Vision 2020- IRV2020) के तहत असम स्थित मानस नेशनल 
पार्क (Manas National Park) में दो गैडों (Rhinos) को 
स्थानांतरित  करने के साथ IRV2020 अपने लक्ष्य के और अधिक करीब 
पहुँच गया है।  
z	 IRV2020 के तहत गैडों के स्थानांतरण का यह आठवाँ दौर था।   

प्रमुख बिंदु: 
इंडियन राइनो विज़न’ 2020 के बारे में:
z	 इसे वर्ष 2005 में शुरू किया गया। भारतीय राइनो विज़न 2020 के 

तहत वर्ष 2020 तक भारतीय राज्य असम में स्थित सात संरक्षित 
क्षेत्रों में फैले एक सींग वाले गैंडों की आबादी को बढ़ाकर कम-से-
कम 3,000 से अधिक करने का एक महत्त्वाकांक्षी प्रयास था।

z	 सात संरक्षित क्षेत्रों में  काज़ीरंगा (Kaziranga), पोबितोरा 
(Pobitora), ओरांग  नेशनल पार्क (Orang National 
Park), मानस नेशनल पार्क (Manbs National 
Park), लोखोवा वन्यजीव अभयारण्य (Laokhowa 
Wildlife Sanctuary), बुराचौरी वन्यजीव अभयारण्य 
(Burachapori Wildlife Sanctuary) और डिब्रू 
सैखोवा वन्यजीव अभयारण्य (Dibru Saikhowa 
Wildlife Sanctuary) शामिल हैं।

z	 IRV2020 का उद्देश्य एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जंगली जीवों का 
हस्तांतरण करना है।  इसके तहत काज़ीरंगा नेशनल पार्क जैसे सघन 
गैडों की आबादी वाले क्षेत्र से मानस नेशनल पार्क, जहाँ  आबादी 
कम है, में गैंडों को हस्तांतरण किया जाना है। 

z	 यह अंतर्राष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन (International Rhino 
Foundation), असम वन विभाग (Assam’s Forest 
Department), बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल 
(Bodoland Territorial Council), वर्ल्ड वाइड 
फंड- इंडिया (World Wide Fund - India) और 
यूएस फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस (US Fish and 
Wildlife Service) सहित विभिन्न संगठनों के मध्य  एक 
सहयोगात्मक प्रयास है।
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कार्यक्रम का प्रदर्शन:
z	 गैंडों की आबादी को बढ़ाकर 3,000  करने के लक्ष्य को लगभग 

प्राप्त  कर लिया गया है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से चार संरक्षित 
क्षेत्रों में हस्तांतरित जीवों में से केवल एक क्षेत्र में ही उनकी आबादी 
को दोबारा से देखा जा रहा है ।
�	काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांगा नेशनल पार्क और पोबितोरा के 

अलावा चार संरक्षित क्षेत्रों में एक-सींग वाले गैंडों (Greater 
one-Rorned Rhino) के  प्रसार की योजना को 
क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

z	 मानस नेशनल पार्क में गैंडों के हस्तांतरण ने इसे वर्ष 2011 में  विश्व 
विरासत स्थल का दर्जा दिलाने में मदद की है।

z	 पूरे असम  में वन्यजीव अपराध से निपटने हेतु वानिकी, स्थानीय 
और राष्ट्रीय सरकारी अधिकारियों के सयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप 
वर्ष 2018 और 2019 में गैंडों के अवैध शिकार में कमी देखी गई 
है।

एक-सींग वाले गैंडे के बारे में: 
z	 एशिया में राइनो की तीन प्रजातियाँ एक-सींग वाला गैंडा (Greater 

One-Horned Rhino),  जावन (Javan) और  
सुमात्रन (Sumatran) पाई जाती हैं।

z	 गैंडों के  सींग के लिये इनका शिकार करना और इनके निवास स्थान 
की क्षति एशिया में गैंडों के अस्तित्व के लिये दो सबसे बड़े खतरे 
हैं।

z	 राइनो रेंज़ के पाँच देशों (भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और 
मलेशिया) ने इन प्रजातियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिये ‘न्यू 
डेल्ही डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज़ (The New Delhi 
Declaration on Asian Rhinos), 2019  पर 
हस्ताक्षर किये हैं।

z	 संरक्षण स्थिति: 
�	जावा और सुमात्रन राइनो गंभीर रूप से संकटग्रस्त 

(Critically Endangered) श्रेणी में शामिल तथा 
एक-सींग वाला गैंडा (भारतीय गैंडा) है, IUCN की रेड 
लिस्ट में सुभेद्य श्रेणी में शामिल है।

�	गैंडो की तीनों प्रजातियों को परिशिष्ट I (CITES) के तहत 
सूचीबद्ध किया गया है।

�	एक-सींग वाले गैंडे को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की 
अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

z	 एक-सींग वाले गैंडे का निवास स्थान: 
�	यह प्रजाति इंडो-नेपाल के तराई और उत्तरी पश्चिम बंगाल तथा 

असम में छोटे आवासों तक ही सीमित है।

�	भारत में गैंडे मुख्य रूप से काजीरंगा नेशनल पार्क, पोबितोरा 
वन्यजीव अभयारण्य, ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, 
जलदापारा नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में गोरुमारा नेशनल 
पार्क और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं।

ग्रीन इनिशिएटिव: सऊदी अरब
चर्चा में क्यों? 

हाल ही में सऊदी अरब द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने 
हेतु सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव (Saudi Green Initiative) और 
मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव (Middle East Green 
Initiative) की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु: 
पृष्ठभूमि और G20 शिखर सम्मेलन:
z	 सऊदी अरब की अध्यक्षता के दौरान G20 के मुख्य स्तंभों में से 

एक पृथ्वी की सुरक्षा सुनिश्चित करना था।
�	वर्ष 2020 में G20 ने ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट 

एक्सेलेरेटर प्लेटफार्म (Global Coral Reef 
Research and Development Accelerator 
Platform) और सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी ( Circular 
Carbon Economy- CCE) प्लेटफाॅॅर्म की स्थापना 
जैसी पहलें शुरू की हैं।

z	 सऊदी अरब ने दोहराया कि वह जलवायु परिवर्तन को संबोधित 
करने हेतु क्षेत्रीय प्रयासों का नेतृत्व करने के लिये प्रतिबद्ध है और 
इस दिशा में लगातार प्रगति कर रहा है।
�	वर्ष 2019 में सऊदी अरब द्वारा पर्यावरण विशेष बलों की 

स्थापना की गई है।
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सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव:
z	 उद्देश्य:

�	इस पहल का उद्देश्य वनस्पति आवरण को बढ़ाना, कार्बन 
उत्सर्जन को कम करना, प्रदूषण और भूमि क्षरण को कम करना 
और समुद्री जीवन को संरक्षित करना है।

z	 विशेषताएँ:
�	पूरे सऊदी में  10 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य।
�	अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम के माध्यम से वैश्विक उत्सर्जन में 4% से 

अधिक कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु वर्ष 2030 तक 
नवीकरणीय ऊर्जा से सऊदी अरब की 50% ऊर्जा उत्पन्न की 
जाएगी।

�	सऊदी अरब अपने कुल संरक्षित क्षेत्र को, कुल भूमि क्षेत्र के 
30% से अधिक तक करने की दिशा में कार्य कर रहा है, जो 
17 प्रतिशत के वैश्विक लक्ष्य से अधिक है।

मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव :
z	 उद्देश्य:

�	इस पहल का उद्देश्य समुद्री और तटीय पर्यावरण को संरक्षित 
करना, प्राकृतिक भंडार और संरक्षित भूमि के अनुपात में वृद्धि, 
तेल उत्पादन के नियमन में सुधार, स्वच्छ ऊर्जा हेतु नवीकरणीय 
ऊर्जा संसाधनों द्वारा ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है।

z	 विशेषताएँ:
�	सऊदी अरब खाड़ी सहयोग परिषद के देशों तथा क्षेत्रीय भागीदारों 

के साथ पश्चिम एशियाई क्षेत्र में  40 लाख अतिरिक्त पेड़ लगाने 
का कार्य करेगा।
�	यह एक ट्रिलियन पेड़ लगाने के वैश्विक लक्ष्य के 5% 

हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और इससे कार्बन स्तर में 
2.5 प्रतिशत की कमी आएगी।

�	सऊदी अरब  ‘मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव’ नामक एक 
वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा, जिसमें इस पहल के 
कार्यान्वयन पर चर्चा करने हेतु सरकार के प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों 
और पर्यावरणविदों आदि को आमंत्रित किया जाएगा।

�	इस पहल में हिस्सा लेने वाले देशों के साथ साझेदारी में उपचारित 
पानी  से सिंचाई करने, क्लाउड सीडिंग और अन्य उद्देश्य-
आधारित समाधानों जैसे-देशज पेड़ लगाने पर ज़ोर दिया जाना, 
जिन्हें तीन वर्ष तक देखभाल की आवश्यकता होती है उसके बाद 
वे प्राकृतिक सिंचाई के द्वारा अपने आप जीवित रहने में सक्षम 
होंगे आदि नवीनतम तरीकों पर शोध किया जाएगा।

z	 वर्तमान सहयोग: 
�	सऊदी अरब अपने पड़ोसी देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता और 

जानकारी साझा कर रहा है, ताकि इस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन 
उत्पादन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को 60% और वैश्विक 
स्तर पर 10% तक कम किया जा सके।

�	सऊदी अरब वर्तमान में दुनिया में सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर 
और उपयोग संयंत्र संचालित करता है, वह इस क्षेत्र के 
सबसे उन्नत CO2 संवर्द्धित तेल उत्पादित संयंत्रों में से 
एक का संचालन करता है, जो कि प्रतिवर्ष 8,00,000 टन 
CO2  कैप्चर और स्टोर करता है।

कैरेबियन ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड 
का उत्सर्जन

चर्चा में क्यों?
हाल ही में कैरेबियाई स्थित ला सॉफरियर ज्वालामुखी (La 

Soufriere Volcano) में हुए विस्फोट से उत्सर्जित सल्फर 
डाइऑक्साइड (Sulphur Dioxide- SO2) भारत में पहुंँच गया 
है, जिससे देश के उत्तरी हिस्सों में प्रदूषण (Pollution) के स्तर में 
वृद्धि तथा अम्लीय वर्षा (Acid Rain) होने का डर बना हुआ है।
z	 कैरेबियन द्वीप समूह कैरेबियाई सागर में स्थित है यह अमेरिका के 

दक्षिण में, मैक्सिको के पूर्व और मध्य में तथा दक्षिण अमेरिका के 
उत्तर में स्थित क्षेत्र है।

प्रमुख बिंदु: 
ला सॉफरियर ज्वालामुखी के बारे में:
z	 यह कैरेबियाई द्वीप के सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस (Saint 

Vincent and the Grenadines)  में स्थित एक 
सक्रिय स्ट्रैटोवोलकानो (Active Stratovolcano) है।
�	स्ट्रैटोवोलकानो एक लंबा, शंक्वाकार ज्वालामुखी होता है, 

जिसका निर्माण जमे हुए ठोस लावा, टेफ्रा (Tephra) और 
ज्वालामुखीय राख (Volcanic Ash) की कई परतों 
(स्तर) द्वारा होता है। खड़ी प्रोफाइल (Steep Profile) 
और एक निश्चित आवधिक पर विस्फोटक उद्गार 
(Periodic, Explosive Eruptions) का होना 
इन ज्वालामुखियों की मुख्य विशेषताओं में शामिल है।

�	दक्षिणी कैरेबियन में स्थित सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में 30 से 
अधिक द्वीप और प्रवाल भित्तियाँ स्थित हैं, जिनमें से नौ द्वीपों पर 
आबादी पाई जाती है।

z	 यह सेंट विंसेंट की सबसे ऊंँची चोटी है जिसमे वर्ष 1718 के बाद 
से पांँच बार विस्फोटक उद्गार हुए हैं,  हाल ही में अंतिम विस्फोट 
अप्रैल 2021 में हुआ था।
�	वर्ष 1979 में इस ज्वालामुखी में अंतिम बार विस्फोट हुआ था।  
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वैश्विक तापमान पर विस्फोट का प्रभाव:
z	 समतापमंडल तक पहुंँचने वाले ज्वालामुखीय उत्सर्जन का वैश्विक 

तापमान पर एक शीतल प्रभाव (Cooling Effect) पड़ता है। 
z	 ज्वालामुखीय विस्फोट से उत्सर्जित पदार्थों के समतापमंडल 

(Stratosphere) में प्रवेश करने से सबसे महत्त्वपूर्ण जलवायु 
प्रभाव सल्फर डाइऑक्साइड के सल्फ्यूरिक एसिड में रूपांतरण के 
रूप में होता है, जो समतापमंडल में तीव्रता  से संघनित होकर सल्फेट 
एरोसोल (Sulphate Aerosols) का निर्माण करता है।
�	एरोसोल, सूर्य से आने वाले प्रकाश विकिरण की मात्रा के 

परावर्तन को बढ़ाकर अंतरिक्ष में वापस भेजने का कार्य करते हैं 
, जिससे पृथ्वी का निचला वायुमंडल या क्षोभमंडल गर्म नहीं 
होता है।

�	पिछली शताब्दी के दौरान विगत तीन वर्षों में  हुए बड़े विस्फोटों 
के कारण पृथ्वी की सतह के तापमान में 0.27 डिग्री सेल्सियस 
या उससे अधिक की कमी दर्ज की गई है।

सल्फर डाइऑक्साइड और प्रदूषण:
z	 SO2 का उत्सर्जन जो हवा में SO2 की उच्च सांद्रता का कारण है, 

सामान्यत: सल्फर के ऑक्साइड (SOx ) का निर्माण करता है। 
छोटे कणों के निर्माण हेतु SOx वातावरण में अन्य यौगिकों के साथ 
प्रतिक्रिया कर सकता है। ये कण पार्टिकुलेट मैटर (Particulate 
Matter- PM) प्रदूषण को बढ़ाते हैं।

z	 पार्टिकुलेट मैटर के कण फेफड़ों में प्रवेश कर स्वास्थ्य समस्याओं 
को उत्पन्न कर सकते हैं।

सल्फर डाइऑक्साइड और अम्लीय वर्षा:
z	  हवा और वायु प्रवाह के कारण  सल्फर डाइऑक्साइड  (SO2) 

और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOX) के कणों के वायुमंडल में 
पहुंँचने के परिणामस्वरूप अम्लीय वर्षा होती है।

z	  SO2 और NOX सल्फर और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करने  
हेतु जल, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ क्रिया करते हैं तथा 
पृथ्वी पर वर्षा की बूंँदों के रूप में  गिरने से पहले जल और अन्य 
पदार्थों के साथ मिश्रित होते हैं।

सुंदरलाल बहुगुणा: चिपको आंदोलन
चर्चा में क्यों?

हाल ही में गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन के 
प्रणेता थे, की कोविड -19 के कारण मृत्यु हो गई।

प्रमुख बिंदु:
चिपको आंदोलन:
z	 यह एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के 

चमोली ज़िले (अब उत्तराखंड) में शुरू हुआ था।
z	 इस आंदोलन का नाम 'चिपको' 'वृक्षों के आलिंगन' के कारण पड़ा, 

क्योंकि आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले लगाया गया 
तथा वृक्षों को कटने से बचाने के लिये उनके चारों और मानवीय घेरा 
बनाया गया।

z	 जंगलों को संरक्षित करने हेतु महिलाओं के सामूहिक एकत्रीकरण के 
लिये इस आंदोलन को सबसे ज्यादा याद किया जाता है। इसके 
अलावा इससे समाज में अपनी स्थिति के बारे में उनके दृष्टिकोण में 
भी बदलाव आया।

z	 इसकी सबसे बड़ी जीत लोगों के वनों पर अधिकारों के बारे में 
जागरूक करना तथा यह समझाना था कैसे ज़मीनी स्तर पर सक्रियता 
पारिस्थितिकी और साझा प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नीति-
निर्माण को प्रभावित कर सकती है।
�	इसने वर्ष 1981 में 30 डिग्री ढलान से ऊपर और 1,000 msl 

(माध्य समुद्र तल-msl) से ऊपर के वृक्षों की व्यावसायिक 
कटाई पर प्रतिबंध को प्रोत्साहित किया।

सुंदरलाल बहुगुणा (1927-2021):
z	 इन्होंने हिमालय की ढलानों पर वृक्षों की रक्षा के लिये चिपको 

आंदोलन की शुरुआत की।
z	 इसके अलावा इन्हें चिपको का नारा 'पारिस्थितिकी स्थायी 

अर्थव्यवस्था है' गढ़ने के लिये जाना जाता है।
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�	1970 के दशक में चिपको आंदोलन के बाद उन्होंने विश्व में 
यह संदेश दिया कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र 
अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। उनका विचार था कि पारिस्थितिकी और 
अर्थव्यवस्था को एक साथ चलना चाहिये।

z	 भागीरथी नदी पर टिहरी बाँध के खिलाफ अभियान चलाया, जो 
विनाशकारी परिणामों वाली एक मेगा परियोजना है। उन्होंने आज़ादी 
के बाद भारत में 56 दिनों से अधिक समय तक लंबा उपवास किया।

z	 पूरे हिमालयी क्षेत्र पर ध्यान आकर्षित करने के लिये 1980 के दशक 
की शुरुआत में 4,800 किलोमीटर की कश्मीर से कोहिमा तक की 
पदयात्रा (पैदल मार्च) की।

z	 उन्हें वर्ष  2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

क्लाइमेट ब्रेकथ्रू समिट
चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व के राष्ट्रों के नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के 
महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों (स्टील, शिपिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और प्रकृति सहित) में 
प्रगति का प्रदर्शन करने के लिये क्लाइमेट ब्रेकथ्रू समिट की बैठक बुलाई।

प्रमुख बिंदु 
परिचय:
z	 यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मिशन पॉसिबल पार्टनरशिप, यूनाइटेड 

नेशंस क्लाइमेट चैंपियंस और यूनाइटेड किंगडम (COP 26 
प्रेसीडेंसी) के बीच एक सहयोग है।

z	 इसका उद्देश्य ज़ीरो-कार्बन अर्थव्यवस्था के लिये वैश्विक पहुँच 
बढ़ाने हेतु संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता को प्रदर्शित करना 
है।
�	‘ज़ीरो-कार्बन अर्थव्यवस्था’ न्यून ऊर्जा खपत और न्यून प्रदूषण 

के आधार पर हरित पारिस्थितिक अर्थव्यवस्था को संदर्भित 
करती है, जहाँ उत्सर्जन की आपूर्ति ग्रीनहाउस गैसों (नेट-ज़ीरो) 
के अवशोषण और उन्हें हटाने से होती है।

z	 इसके प्रमुख अभियानों में से एक 'रेस टू ज़ीरो' (Race to 
Zero) अभियान है जो 708 शहरों, 24 क्षेत्रों, 2,360 व्यवसायों, 
163 निवेशकों और 624 उच्च शिक्षण संस्थानों को एक सतत् भविष्य 
के लिये ज़ीरो-कार्बन रिकवरी की ओर ले जाने के लिये समर्थन 
जुटाता है।

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ:
z	 संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन को सुरक्षित करने और वर्ष 

2050 तक वैश्विक ताप वृद्धि को औद्योगिक-पूर्व के तापमान स्तर 
की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य को 
पूरा करने हेतु समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया।

z	 मर्स्क (Maersk), विश्व की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग लाइन 
और पोत संचालक है जो वर्ष 2030 तक उत्सर्जन को आधा करने 
की प्रतिबद्धता के साथ रेस टू ज़ीरो अभियान में शामिल हो गया।

z	 विश्व भर से 40 स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों ने 2030 तक उत्सर्जन 
को आधा करने और 2050 तक नेट ज़ीरो तक पहुँचने के लिये स्वयं 
को प्रतिबद्ध किया है।
�	ये 40 संस्थान करीब 18 देशों में 3,000 से अधिक स्वास्थ्य 

देखभाल सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
z	 इस तरह की विभिन्न कंपनियों और संस्थानों के परिवर्तन को क्षेत्रीय-

व्यापक  योजनाओं (Sector-Wide Plans) द्वारा समर्थित 
किया जा रहा है, जो संशोधित जलवायु कार्ययोजना के मार्ग 
(Climate Action Pathways) में परिलक्षित होता है, 
जिसे ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के लिये मराकेश (Marrakech) 
पार्टनरशिप के साथ लॉन्च किया गया है।
�	 क्लाइमेट एक्शन पाथवे वर्ष 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस 

तक दुनिया की पहुँच स्थापित करने के लिये क्षेत्रीय दृष्टिकोण 
निर्धारित करते हैं, जो देशों और गैर-राज्य नेतृत्वकर्त्ताओं  को 
समान रूप से 2021, 2025, 2030 और 2040 तक ज़ीरो-
कार्बन वाला विश्व तैयार करने हेतु आवश्यक कार्यों की पहचान 
करने में मदद करने के लिये एक रोडमैप प्रदान करते हैं।

भारत का इथेनॉल रोडमैप
चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण 
के रोडमैप पर एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की है।
z	 इस रोडमैप के तहत अप्रैल 2022 तक E10 ईंधन की आपूर्ति के 

लिये इथेनॉल-मिश्रित ईंधन के चरणबद्ध रोलआउट और अप्रैल 
2023 से अप्रैल 2025 तक E20 के चरणबद्ध रोलआउट का प्रस्ताव 
दिया गया है।

प्रमुख बिंदु
रिपोर्ट के विषय में
z	 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoP&NG) ने 

इथेनॉल के मूल्य निर्धारण, नए इंजन वाले वाहनों के लिये इथेनॉल 
की आपूर्ति, ऐसे वाहनों के मूल्य निर्धारण, विभिन्न इंजनों की ईंधन 
दक्षता जैसे मुद्दों का अध्ययन करने के लिये एक विशेषज्ञ समूह का 
गठन किया गया था।  

इथेनॉल सम्मिश्रण
z	 इथेनॉल 
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�	यह प्रमुख जैव ईंधनों में से एक है, जो प्रकृतिक रूप से खमीर 
अथवा एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के 
माध्यम से शर्करा के किण्वन द्वारा उत्पन्न होता है।

z	 सम्मिश्रण लक्ष्य
�	भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल (जिसे E20 भी कहा 

जाता है) में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया 
है।

�	वर्तमान में भारत में पेट्रोल के साथ 8.5% इथेनॉल मिश्रित होता 
है।

z	 इथेनॉल सम्मिश्रण का उद्देश्य
�	ऊर्जा सुरक्षा

�	इथेनॉल के अधिक उपयोग से तेल आयात बिल को कम 
करने में मदद मिल सकती है। वर्ष 2020-21 में भारत की 
शुद्ध आयात लागत 551 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

�	E20 कार्यक्रम देश के लिये प्रतिवर्ष 4 बिलियन अमेरिकी 
डॉलर (30,000 करोड़ रुपए) बचा सकता है।

�	किसानों के लिये प्रोत्साहन
�	तेल कंपनियाँ किसानों से इथेनॉल खरीदती हैं, जिससे गन्ना 

किसानों को फायदा होता है।
�	इसके अलावा सरकार की योजना पानी बचाने वाली 

फसलों जैसे कि मक्का आदि को इथेनॉल का उत्पादन 
करने और गैर-खाद्य फीडस्टॉक से इथेनॉल के उत्पादन को 
प्रोत्साहित करने की है।

�	उत्सर्जन पर प्रभाव
�	इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड 

(CO), हाइड्रोकार्बन (HC) और नाइट्रोजन ऑक्साइड 
(NOx) आदि के उत्सर्जन में कमी आती है।

�	हालाँकि एसीटैल्डिहाइड उत्सर्जन जैसे अनियमित 
कार्बोनिल उत्सर्जन सामान्य पेट्रोल की तुलना में E10 और 
E20 में अधिक होता है, किंतु यह उत्सर्जन अपेक्षाकृत 
काफी कम होता है।

तुर्की में 'सी स्नॉट' का प्रकोप
चर्चा में क्यों?

हाल ही में तुर्की के सी ऑफ मरमारा (Sea of Marmara), 
जो काला सागर (Black Sea) को एजियन सागर (Aegean 
Sea) से जोड़ता है, में 'सी स्नॉट' (Sea Snot) का सबसे बड़ा प्रकोप 
देखा गया है।
z	 इस देश में पहली बार वर्ष 2007 में 'सी स्नॉट' का प्रकोप दर्ज किया 

गया था।

CEM- इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बनाइजेशन 
इनिशिएटिव

चर्चा में क्यों?
हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक 

विकास संगठन (United Nations Industrial 
Development Organization- UNIDO) द्वारा 
समन्वित क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल (Clean Energy 
Ministerial's- CEM), इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइज़ेशन 
इनिशिएटिव (Industrial Deep Decarbonization 
Initiative- IDDI) के तहत औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने 
के लिये एक नया वर्कस्ट्रीम (Workstream) शुरू किया है।
z	 इसे 12वीं CEM (CEM12) बैठक में लॉन्च किया गया था, 

जिसकी मेज़बानी वस्तुतः चिली द्वारा की गई।

प्रमुख बिंदु
इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव 
(IDDI):
z	 इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइज़ेशन इनिशिएटिव के बारे में:

�	IDDI, CEM की एक पहल है।
�	यह सार्वजनिक और निजी संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन है 

जो कम कार्बन औद्योगिक सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करने 
के लिये काम कर रहा है।

�	राष्ट्रीय सरकारों के सहयोग से IDDI कार्बन आकलन को 
मानकीकृत करने, महत्त्वाकांक्षी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के 
खरीद लक्ष्यों को स्थापित करने, कम कार्बन उत्पाद विकास में 
निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्योग के दिशा-निर्देशों को 
डिज़ाइन करने के लिये काम करता है।

z	 समर्थन करने वाले देश:
�	UNIDO द्वारा समन्वित IDDI का नेतृत्व UK और भारत 

द्वारा किया जाता है और वर्तमान सदस्यों में जर्मनी तथा कनाडा 
शामिल हैं।
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z	 लक्ष्य:
�	कम कार्बन, स्टील और सीमेंट खरीदने के लिये सरकारों और 

निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।
�	मान्य मानकों और लक्ष्यों के लिये डेटा सोर्सिंग और उसे साझा 

करना।

एम्बरग्रीस
चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुंबई पुलिस ने पाँच लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास 
से लगभग 9 किलो एम्बरग्रीस (Ambergris) जब्त किया है।

प्रमुख बिंदु:
परिचय:
z	 फ्रांसीसी शब्द ग्रे एम्बर या एम्बरग्रीस को प्रायः व्हेल की उल्टी 

(Vomit) के रूप में जाना जाता है।
z	 यह एक ठोस और मोम जैसा पदार्थ है जो स्पर्म व्हेल की आँतों में 

उत्पन्न होता है।
�	स्पर्म व्हेल में से केवल 1% ही एम्बरग्रीस का उत्पादन करती 

हैं।
z	 रासायनिक रूप से एम्बरग्रीस में एल्कलॉइड, एसिड और एंब्रेन 

नामक एक विशिष्ट यौगिक होता है, जो कोलेस्ट्रॉल के समान होता 
है।

z	 यह जल निकाय की सतह के चारों ओर तैरता है और कभी-कभी 
तट के समीप आकर इकठ्ठा हो जाता है।

z	 इसके उच्च मूल्य के कारण इसे तैरता हुआ सोना कहा जाता है। 
अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में 1 किलो एम्बरग्रीस की कीमत 1 करोड़ रुपए 
है।

प्रयोग:
z	 इसका इस्तेमाल इत्र बाज़ार में खासतौर पर कस्तूरी जैसी सुगंध 

विकसित करने के लिये किया जाता है।
�	ऐसा माना जाता है कि दुबई जैसे देशों में जहाँ इत्र का एक बड़ा 

बाज़ार है, इसकी अधिक मांग है।
z	 प्राचीन मिस्रवासी इसका प्रयोग धूप (Incense) के रूप में करते 

थे। ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग कुछ पारंपरिक औषधियों 
और मसालों के रूप में भी किया जाता है।

तस्करी:
z	 अपने उच्च मूल्य के कारण विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में यह तस्करों 

के निशाने पर रहा है।

�	ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ इस तरह की तस्करी के लिये 
गुजरात के तट का इस्तेमाल किया गया है।

z	 चूँकि स्पर्म व्हेल एक संरक्षित प्रजाति है, इसलिये व्हेल के शिकार 
की अनुमति नहीं है। हालाँकि तस्कर, व्हेल के पेट से एम्बरग्रीस 
प्राप्त करने के लिये इसका अवैध रूप से शिकार करते हैं।

स्पर्म व्हेल (Sperm Whale): 
परिचय:
z	 स्पर्म व्हेल, (फिसेटर कैटोडोन), जिसे काचलोट भी कहा जाता है, 

दाँत वाली व्हेल में सबसे बड़ी, अपने विशाल चौकोर सिर और 
संकीर्ण निचले जबड़े के कारण आसानी से पहचानी जाती है। 

z	 स्पर्म व्हेल गहरे नीले-भूरे या भूरे रंग की होती है, जिसके पेट पर 
सफेद धब्बे होते हैं। यह थिकसेट है और इसमें छोटे पैडल जैसे 
फ्लिपर्स (Flippers) होते हैं और इसकी पीठ पर गोल कूबड़ 
की शृंखला होती है।

आवास:
z	 ये विश्व के समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जल क्षेत्र में पाए जाते 

हैं।

खतरे:
z	 स्पर्म व्हेल के लिये सबसे बड़ा खतरा ध्वनि प्रदूषण और जलवायु 

परिवर्तन सहित निवास स्थान की क्षति है।
z	 अन्य खतरों में फिशिंग गियर में उलझाव, जहाज़ों के साथ टकराव 

और एक बार फिर व्हेल के व्यावसायिक शिकार की अनुमति देने 
का प्रस्ताव शामिल हैं।

संरक्षण स्थिति:
z	 अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट: 

संकटग्रस्त
z	 वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय 

व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट I
z	 भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I

भरितलासुचस तपनी: एक मांसाहारी सरीसृप
हाल ही में जीवाश्म विज्ञानियों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक मांसाहारी 

सरीसृप पर प्रकाश डाला है जो 240 मिलियन वर्ष पहले (भरितलासुचस 
तपनी) पाया जाता था।
z	 टीम ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता में संग्रहीत कुछ 

जीवाश्म नमूनों का अध्ययन किया।
z	 20वीं शताब्दी के मध्य में संस्थान के शोधकर्त्ताओं ने येर्रापल्ली 

संरचना (वर्तमान में तेलंगाना) की चट्टानों पर व्यापक अध्ययन 
किया, इसमें कई जीवाश्मों को उजागर किया गया है।
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प्रमुख बिंदु:
परिचय:
z	 यह सरीसृप एक जीनस और प्रजाति से संबंधित है इसके संबंध में 

पूर्व में विज्ञान में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। पेलियोन्टोलॉजिस्ट 
तपन रॉय चौधरी के नाम पर शोधकर्त्ताओं ने इसका नाम भरितलासुचस 
तपनी (BT) रखा है।
�	भारतीय कशेरुकी जीवाश्म विज्ञान में तपन रॉय चौधरी के 

योगदान और विशेष रूप से येर्रापल्ली संरचना में पाए जाने वाले 
टेट्रापॉड जीवों पर उनके व्यापक कार्य के सम्मान में यह नाम 
रखा गया है।

z	 BT बड़े सिर और बड़े दाँतों वाले मज़बूत जानवर थे और ये शायद 
अन्य छोटे सरीसृपों से पूर्व के थे।
�	ये लगभग एक वयस्क नर शेर के आकार के थे और अपने 

पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़े शिकारी थे।
z	 तेलुगु भाषा में भारी का अर्थ है विशाल, ताला का अर्थ है सिर और 

सुचुस मिस्र के मगरमच्छ के सिर वाले देवता का नाम है।
z	 आगे के अध्ययनों से पता चला कि सरीसृप एरिथ्रोसुचिडे 

(Erythrosuchidae) नामक विलुप्त सरीसृपों के परिवार 
से संबंधित था।
�	एरिथ्रोसुचिड्स दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन के निचले-मध्य 

त्रिविधकालीन (Triassic Period) चट्टानों में जाता था 
और दक्षिण-मध्य भारत के मध्य त्रिविधकालीन येर्रापल्ली 
संरचना से प्रारंभिक रिपोर्टें मिली हैं।

येर्रापल्ली संरचना (Yerrapalli Formation):
z	 यह त्रिविधकालीन चट्टानी संरचना है जिसमें मुख्य रूप से दक्षिण-

पूर्वी भारत में प्राणहिता-गोदावरी बेसिन में बहने वाले मडस्टोन 
शामिल हैं।
�	250-201 मिलियन वर्ष पूर्व की अवधि को त्रिविधकाल 

(Triassic Period) के रूप में जाना जाता है।
z	 येर्रापल्ली संरचना के जीवाश्म संयोजन में इस एरिथ्रोसुचिड सरीसृप 

के अलावा  सेराटोडॉन्टिड लंगफिश, राइनोकोसौर और 
एलोकोटोसॉरियन जैसे कई अन्य विलुप्त जीव शामिल हैं।

z	 हालाँकि वनों की कटाई, खनन, कृषि विस्तार, शहरीकरण आदि 
भारत के जीवाश्म क्षेत्रों को धीरे-धीरे नष्ट कर रहे हैं।

LEAF गठबंधन
चर्चा में क्यों? 

लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, 2021 में ‘लोअरिंग एमिशन बाय 
एक्सीलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस’ (Lowering Emissions by 
Accelerating Forest Finance- LEAF) गठबंधन की 
घोषणा की गई थी।

LEAF गठबंधन उष्णकटिबंधीय वनों की रक्षा हेतु अब तक के 
सबसे बड़े सार्वजनिक-निजी प्रयासों में से एक है जो उष्णकटिबंधीय वनों 
(Tropical Forests) की रक्षा के लिये प्रतिबद्ध देशों को 
वित्तपोषण हेतु कम-से-कम 1 बिलियन अमेरिकी डाॅलर जुटाने में सक्षम 
बनाता है।

प्रमुख बिंदु: 
LEAF गठबंधन के बारे में:
z	 यह अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे की सरकारों का एक 

समूह है।
z	 चूँकि यह एक सार्वजनिक-निजी प्रयास है, अत: इसे  बहुराष्ट्रीय 

निगमों (Transnational Corporations- TNCs) 
यूनिलीवर पीएलसी (Unilever plc), अमेज़न डॉट कॉम 
(Amazon.com), नेस्ले (Nestle), एयरबीएनबी 
(Airbnb) आदि का भी समर्थन प्राप्त है।

z	 इसमें शामिल होने के इच्छुक देश को गठबंधन द्वारा निर्धारित कुछ 
पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा।

वित्तीय सहायता:
z	 LEAF के लिये परिणाम-आधारित वित्तपोषण मॉडल 

(Results-Based Financing Model) का उपयोग  
किया जाएगा।

z	 यह मॉडल विश्व स्तर पर पिछले दो दशकों से अमेज़न और 
उष्णकटिबंधीय जंगलों की रक्षा हेतु स्वदेशी समुदायों, वन्य लोगों, 
ब्राज़ील तथा अमेरिका के गैर-सरकारी संगठनों एवं अन्य भागीदारों 
के सहयोग से पर्यावरण रक्षा कोष के माध्यम से कार्य कर रहा है।

z	 प्रदर्शन को TREES मानक (REDD+ पर्यावरण उत्कृष्टता 
मानक) के विरुद्ध मापा जाएगा।

महत्त्व:
z	 निजी नेतृत्व के लिये मंच: लचीले एवं न्यायसंगत भविष्य के लिये 

शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निजी क्षेत्र के साहसिक नेतृत्व, सतत 
निवेश क्षमता और राजनीतिक शक्ति का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता 
के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

z	 कार्बन सिंक का बढ़ना: उष्णकटिबंधीय वन बड़े पैमाने पर कार्बन 
सिंक के रूप में कार्य करते हैं और उनके संरक्षण हेतु निवेश कर 
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र अपने कार्बन क्रेडिट का स्टॉक कर सकते 
हैं।
�	यह पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान 

(NDCs) प्राप्त करने में मदद करेगा।
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z	 REDD+ उद्देश्यों को प्राप्त करना: यह वनों की कटाई और वन 
क्षरण (REDD+) तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन को कम करने के 
उद्देश्यों और इन उद्देश्यों हेतु ठोस प्रयास करने  की दिशा में एक 
कदम है।

z	 विकास बनाम पारिस्थितिक प्रतिबद्धता: ऐसा वित्तीय प्रोत्साहन हेतु 
महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह विकासशील देशों को वनों की व्यापक स्तर 
पर कटाई कर उन पर कब्जा करने और वन-निर्भर आबादी हेतु 
आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित करता है।

z	 अन्य वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करता है: वर्ष 2030 तक उष्णकटिबंधीय 
और उपोष्णकटिबंधीय वन क्षति को रोकना वैश्विक जलवायु, जैव 
विविधता तथा सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ 
स्थानीय लोगों एवं अन्य वन समुदायों की भलाई तथा संस्कृतियों को 
बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

अर्थ ओवरशूट डे, 2021
चर्चा में क्यों?   

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) के अनुसार, मानव प्रजाति  
ने  पुन: उन सभी जैविक संसाधनों का उपयोग 29 जुलाई, 2021 तक कर 
लिया है जो पृथ्वी पर संपूर्ण वर्ष के लिये निर्धारित किये गए हैं।
z	 मानव प्रजाति वर्तमान में पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र द्वारा उत्पादित 

74% अधिक जैविक संसाधनों का उपयोग करती है, जिसका अर्थ 
है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का 1.75 गुना अधिक तेज़ी से प्रयोग 
कर रहे हैं।

z	 अर्थ ओवरशूट दिवस से लेकर वर्ष के अंत तक मानव प्रजाति 
पारिस्थितिक घाटे की स्थिति में रहती है।

प्रमुख बिंदु
z	 यह दिन उस तारीख को चिह्नित करता है जब किसी दिये गए वर्ष 

में पारिस्थितिक संसाधनों (उदाहरण के लिये मछली और जंगल) 
तथा सेवाओं के संदर्भ में मानव प्रजाति की मांग उसी वर्ष के दौरान 
पृथ्वी पर पुनः उत्पादन किये जा सकने वाले संसाधनों की मात्रा से 
अधिक होती है।

z	 अर्थ ओवरशूट डे की अवधारणा पहली बार यूके थिंक टैंक न्यू 
इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के एंड्रयू सिम्स द्वारा प्रस्तुत की गई थी, 
जिसने वर्ष 2006 में ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के साथ मिलकर  
पहला ग्लोबल अर्थ ओवरशूट डे अभियान को शुरू किया था।
�	ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क वर्ष 2003 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय  

गैर-लाभकारी संगठन है। इसकी प्रमुख रणनीति मज़बूत 
पारिस्थितिक पदचिह्न डेटा उपलब्ध कराना है।

�	पारिस्थितिक पदचिह्न एक मीट्रिक है जो प्रकृति की पुन: उत्पन्न 
करने की क्षमता के विरुद्ध प्रकृति पर मानव मांग की व्यापक 
रूप से तुलना करता  है।

z	 अर्थ ओवरशूट डे की गणना ग्रह की जैव क्षमता (उस वर्ष पृथ्वी 
द्वारा उत्पन्न पारिस्थितिक संसाधनों की मात्रा) को  मनुष्यों के 
पारिस्थितिक पदचिह्न (उस वर्ष के लिये मानवता की मांग) से 
विभाजित करके तथा 365 से गुणा करके, एक वर्ष में दिनों की 
संख्या की गणना द्वारा की जाती है:
�	(पृथ्वी की जैव क्षमता/मानवता का पारिस्थितिक पदचिह्न) x 

365 = अर्थ ओवरशूट डे।

नमक-स्रावित करने वाली मैंग्रोव प्रजाति के 
जीनोम की डिकोडिंग

चर्चा में क्यों?
हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार अत्यधिक नमक-सहिष्णु और 

नमक-स्रावित करने वाली मैंग्रोव प्रजाति एविसेनिया मरीना 
(Avicennia Marina) के संदर्भ-ग्रेड के एक पूरे जीनोम 
अनुक्रम (Genome Sequence) की जानकारी प्रदान की है।
z	 इस अध्ययन का नेतृत्व जैव प्रौद्योगिकी विभाग ( Department 

of Biotechnology- DBT) जीवन विज्ञान संस्थान, 
भुवनेश्वर द्वारा किया गया था।

प्रमुख बिंदु: 
एविसेनिया मरीना: 
z	 एविसेनिया मरीना भारत में सभी मैंग्रोव संरचनाओं में पाई जाने वाली 

सबसे प्रमुख मैंग्रोव प्रजातियों में से एक है।
z	  यह एक नमक-स्रावित और असाधारण रूप से नमक-सहिष्णु 

मैंग्रोव प्रजाति है जो 75% समुद्री जल में भी बेहतर रूप से बढ़ती है 
तथा >250% समुद्री जल को सहन करती है। 

z	 यह दुर्लभ पौधों की प्रजातियों में से है, जो जड़ों में नमक के प्रवेश 
को बाहर करने की असाधारण क्षमता के अलावा नमक ग्रंथियों के 
माध्यम से 40% नमक का उत्सर्जन कर सकती है।

z	 इसे ग्रे मैंग्रोव या सफेद मैंग्रोव भी कहा जाता है।

अध्ययन का महत्त्व: 
z	 यह अध्ययन इसलिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक स्तर पर कृषि 

उत्पादकता सीमित पानी की उपलब्धता और मिट्टी एवं पानी के 
लवणीकरण जैसे अजैविक तनाव कारकों के कारण प्रभावित होती 
है। 



www.drishtiias.com/hindi

4949|| PT SPRINT (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) || 2022

�	शुष्क क्षेत्रों में फसल उत्पादन हेतु जल की उपलब्धता एक 
महत्त्वपूर्ण चुनौती है, जो विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का 40 प्रतिशत 
है। 

�	विश्व स्तर पर लवणता 900 मिलियन हेक्टेयर (भारत में 
अनुमानित 6.73 मिलियन हेक्टेयर) है और इससे 27 बिलियन 
अमेरिकी डॉलर का वार्षिक नुकसान होने का अनुमान है।

z	 अध्ययन में उत्पन्न जीनोमिक संसाधन शोधकर्त्ताओं के लिये तटीय 
क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण  फसल प्रजातियों की सूखी और लवणता सहिष्णु 
किस्मों के विकास के लिये पहचाने गए जीन की क्षमता का अध्ययन 
करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जो भारत के 7,500 मीटर समुद्र तट 
और दो प्रमुख द्वीपों की व्यवस्था हेतु महत्त्वपूर्ण हैं।

भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता हेतु नई पहलें
चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने 
'आज़ादी का अमृत महोत्सव' (Azadi Ka Amrut 
Mahotsav) के हिस्से के रूप में भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता की दिशा 
में सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों की घोषणा की।
z	 इन पहलों की शुरुआत "स्थायी आवास के लिये लक्ष्य: ऊर्जा दक्षता 

निर्माण में नई पहल 2021" (Aiming for Sustainable 
Habitat: New Initiatives in Building 
Energy Efficiency 2021) का उद्घाटन करते हुए की 
गई, जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy 
Efficiency) द्वारा लॉन्च किया गया।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
z	 इस ब्यूरो को विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 

2001 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था।
z	 यह भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊर्जा आधिक्य को कम करने के 

प्राथमिक उद्देश्य के साथ विकासशील नीतियों और रणनीतियों में 
सहायता करता है।

z	 यह अपने कार्यों को करने में मौजूदा संसाधनों एवं बुनियादी ढाँचे की 
पहचान तथा उपयोग करने के लिये नामित उपभोक्ताओं, एजेंसियों व 
अन्य संगठनों के साथ समन्वय करता है।

प्रमुख बिंदु
शुरू की गई पहलें:
z	 ईको निवास संहिता:

�	भारत के ऊर्जा संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु आवासीय 
भवनों (Energy Conservation Building 
Code for Residential- ECBC-R) के लिये यह 
एक ऊर्जा संरक्षण भवन कोड है।

�	यह ईको निवास संहिता 2021 के साथ कोड अनुपालन दृष्टिकोण 
और भवन सेवाओं के लिये न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन आवश्यकताओं 
एवं सत्यापन ढाँचें को निर्दिष्ट करता है।

z	 हैंडबुक फॉर लर्निंग:
�	वेब आधारित एक मंच “द हैंडबुक ऑफ रेप्लिकेबल डिज़ाइन 

फॉर एनर्जी एफिसिएंट रेज़िडेन्शियल बिल्डिंग्स” उपलब्ध होगा 
जिसका उपयोग भारत में कम ऊर्जा खपत वाले भवनों के निर्माण 
में एक उपयोगी और अपनाई जा सकने योग्य सूचनाओं एवं 
जानकारियों के स्रोत के रूप में किया जा सकेगा।

z	  निर्माण सामग्री की ऑनलाइन डॉयरेक्टरी:
�	ऊर्जा दक्षता वाले भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण सामग्री के लिये 

मानकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के उद्देश्य से भवन 
निर्माण सामग्री की एक ऑनलाइन डॉयरेक्टरी तैयार की जाएगी।

z	 निर्माण पुरस्कार:
�	निर्माण पुरस्कार (NEERMAN यानी नेशनल एनर्जी 

एफिसिएन्सी रोडमैप फॉर मूवमेंट टूवर्ड्स एफोर्डेबल एंड नेचुरल 
हैबीटेट) की घोषणा की जाएगी जिसका उद्देश्य BEE की 
ऊर्जा बचत भवन संहिता के अनुरूप तैयार असाधारण रूप से 
ऊर्जा बचत भवन प्रारूपों को प्रोत्साहित करना है।

z	 ऑनलाइन स्टार रेटिंग टूल:
�	यह पेशेवरों को अपने घरों में ऊर्जा दक्षता के सबसे उन्नत 

विकल्पों को अपनाने के लिये निर्णय करने में मदद करेगा।
�	व्यक्तिगत उपयोग वाले भवनों में ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा बचत 

को बेहतर करने के लिये ऊर्जा दक्षता वाले घरों की रेटिंग हेतु 
ऑनलाइन स्टार रेटिंग टूल तैयार किया जा चुका है। 

z	 प्रशिक्षण:
�	ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC) 2017 और इको निवास 

संहिता (ENS) 2021 के अंतर्गत 15000 वास्तुकारों, 
अभियंताओं एवं सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया 
जाएगा।

महत्त्व:
z	 निर्माण क्षेत्र, उद्योग के बाद विद्युत का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता 

है, लेकिन वर्ष 2030 तक इसके सबसे बड़े ऊर्जा खपत वाले क्षेत्र 
बनने की उम्मीद है।

z	 ऐसी पहलों से देश भर में आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता के स्तर 
को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो सतत् आवास की ओर अग्रसर करेगा।
�	भारत को अधिक ऊर्जा कुशल बनाने के लिये यह पहल एक 

लंबा सफर तय करेगी।
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लाल ज्वार
चर्चा में क्यों?

फ्लोरिडा कई वर्षों से ‘करेनिया ब्रेविस’ (Karenia Brevis) 
शैवाल के कारण होने वाले लाल ज्वार के प्रकोप से जूझ रहा है।
z	 ‘टैंपा बे’ में प्रदूषित जल छोड़े जाने के कारण इस वर्ष लाल ज्वार 

का प्रकोप देखा जा सकता है।
z	 ‘टैंपा बे’ मेक्सिको की खाड़ी की शाखा, फ्लोरिडा, अमेरिका के 

पश्चिमी तट पर स्थित है।

प्रमुख बिंदु
परिचय:
z	 हानिकारक एल्गी प्रस्फुटन (HABs) की प्रक्रिया तब होती है 

जब शैवाल समूह नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और व्यक्तियों, 
मछलियों, शंख, समुद्री स्तनधारियों तथा पक्षियों पर विषाक्त या 
हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं।

z	 जबकि कई लोग इन ब्लूम्स को 'लाल ज्वार' कहते हैं, वैज्ञानिक 
इसके लिये हानिकारक ‘एल्गी प्रस्फुटन’ शब्द का प्रयोग अधिक 
करते हैं।

z	 अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध HABs की घटना फ्लोरिडा के खाड़ी 
तट पर लगभग हर गर्मियों में घटित होती है।
�	इस प्रकार का ‘ब्लूम’ डाइनोफ्लैगलेट की एक प्रजाति के कारण 

होता है जिसे करेनिया ब्रेविस के नाम से जाना जाता है।
z	 दूसरी ओर, मीठे पानी की झीलों और जलाशयों में ब्लूम आमतौर 

पर नीले-हरे शैवाल (सायनोबैक्टीरिया के रूप में भी जाना जाता है) 
के कारण होता है। 

�	नील-हरित शैवाल प्रस्फुटन का कृषि और शहरी अपवाह से 
सीधा संबंध है। पोषक तत्त्व प्रदूषण साइनोबैक्टीरिया के विकास 
को प्रोत्साहित करता है।

एल्गी प्रस्फुटन का कारण:
z	 सुपोषण:

�	पोषक तत्त्व शैवाल और साइनोबैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा 
देते हैं और इसके विकास में सहयोग करते हैं। जलमार्गों का 
सुपोषण (पोषक तत्त्व संवर्द्धन) एक प्रमुख कारक माना जाता 
है।

z	 तापमान:
�	ब्लूम की घटना गर्मियों या पतझड़ में होने की अधिक संभावना 

होती है लेकिन यह वर्ष के किसी भी समय घटित हो सकती है।
z	 मैलापन:

�	पानी के स्तंभ में निलंबित कणों और कार्बनिक पदार्थों की 
उपस्थिति के कारण गंदगी होती है।

�	जब गंदगी कम होती है, तो अधिक प्रकाश जल स्तंभ में प्रवेश 
कर सकता है। यह शैवाल विकास के लिये अनुकूलतम 
परिस्थितियों का निर्माण करता है।

एल्गी प्रस्फुटन के निहितार्थ:
z	 अत्यंत खतरनाक विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करते हैं जो लोगों और 

जानवरों को बीमार या मार सकते हैं।
�	शैवाल से दूषित और मनुष्यों सहित अन्य जीवों द्वारा खाई जाने 

वाली मछली उनके लिये हानिकारक हो सकती है।
�	एल्गी प्रस्फुटन की घटना जलीय कृषि या समुद्री जीवन को भी 

प्रभावित कर सकती है।
z	 लाल ज्वार के कारण मनुष्यों में साँस लेने में तकलीफ की भी 

शिकायत हुई है।
z	 ‘एल्गी प्रस्फुटन’ जलीय जीवों को सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन 

से वंचित करता है तथा जल की सतह के नीचे रहने वाली विभिन्न 
प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

z	 जल में ‘डैड ज़ोन’ का निर्माण करना:
�	"डेड ज़ोन" हाइपोक्सिया के लिये एक अधिक सामान्य शब्द है, 

जो जल में ऑक्सीजन के कम स्तर को संदर्भित करता है।

अटलांटिक मेरिडिनल ओवरटर्निंग करंट
चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी IPCC की रिपोर्ट के अनुसार, अटलांटिक 
मेरिडिनल ओवरटर्निंग करंट (AMOC) अपनी स्थिरता खो रहा है 
और 21वीं सदी में इसके कम होने की संभावना है।
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z	 महासागर में  हवा, ज्वार, पृथ्वी के घूर्णन (कोरिओलिस प्रभाव), 
सूर्य (सौर ऊर्जा) और जल घनत्व अंतर एक अंतःस्थापित धारा या 
परिसंचरण द्वारा संचालित प्रणाली है।

प्रमुख बिंदु
AMOC के बारे में:
z	 यह महासागरीय धाराओं की एक बड़ी प्रणाली है।
z	 यह महासागरीय कन्वेयर बेल्ट या थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन (THC) 

की अटलांटिक शाखा है और दुनिया भर की महासागरीय घाटियों में 
ऊष्मा तथा पोषक तत्त्व वितरित करती है।

AMOC के कार्य:
z	 AMOC उष्ण कटिबंध से उत्तरी गोलार्द्ध की ओर गर्म सतही जल 

ले जाता है, जहाँ  यह ठंडा होकर समाहित हो जाता है।
z	 यह फिर उष्णकटिबंधीय और उसके बाद दक्षिण अटलांटिक में नीचे 

की धारा के रूप में वापस आता है। वहाँ से इसे अंटार्कटिक 
सर्कम्पोलर करंट के माध्यम से सभी महासागरीय घाटियों में वितरित 
किया जाता है।
�	अंटार्कटिक सर्कम्पोलर धारा (Antarctic Circum-

polar Current) दक्षिणी महासागर की सबसे महत्त्वपूर्ण 
धारा है, यह एकमात्र धारा है जो पृथ्वी के चारों ओर बहती है ।

AMOC की गिरावट के निहितार्थ:
z	 AMOC और गल्फ स्ट्रीम के कमज़ोर पड़ने से यूरोप को भीषण 

ठंड का सामना करना होगा।
�	गल्फ स्ट्रीम (गर्म धारा), AMOC का एक हिस्सा, यह 

उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ-साथ यूरोप की जलवायु के 
लिये एक ज़िम्मेदार कारक है।

z	 AMOC के कमज़ोर होने से उत्तरी गोलार्द्ध ठंडा हो जाएगा तथा 
यूरोप में वर्षा कम होगी।

z	 इसका प्रभाव अल नीनो पर भी पड़ सकता है।
�	अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत 

महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से तापन की स्थिति 
को दर्शाता है।

z	 यह दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में भी मानसून को स्थानांतरित 
कर सकता है।

कारण
z	 जलवायु मॉडल ने लंबे समय से भविष्यवाणी की है कि ग्लोबल 

वार्मिंग दुनिया की प्रमुख महासागर प्रणालियों के कमज़ोर होने का 
कारण बन सकता है।

z	 ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के पिघलने से ताज़े पानी का प्रवाह।

�	जुलाई 2021 में शोधकर्त्ताओं ने देखा कि आर्कटिक की बर्फ का 
एक हिस्सा जिसे "लास्ट आइस एरिया" कहा जाता है, भी पिघल 
गया है।

�	पिघलने वाली बर्फ से निर्मित ताज़ा जल दूसरे जल की लवणता 
और घनत्व को कम करता है।

�	अब पानी पहले की तरह बहने में असमर्थ है और AMOC 
प्रवाह को कमज़ोर करता है।

z	 यह हिंद महासागर में भी AMOC को धीमा करने में मदद कर 
सकता है।

z	 बढ़ती वर्षा और नदी अपवाह।

AMOC का महत्त्व:
z	 यह दुनिया भर में गर्मी के पुनर्वितरण और मौसम के पैटर्न को 

नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
चिंताएँ:

z	 AMOC की गिरावट केवल एक उतार-चढ़ाव या बढ़ते तापमान 
के साथ एक रैखिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है एक 
महत्त्वपूर्ण सीमा तक पहुँचना जिसके आगे संचलन प्रणाली बाधित 
हो सकती है।

स्लेंडर लोरिस
हाल ही में कुछ पर्यावरणविदों ने मांग की है कि स्लेंडर लोरिस 

(लोरिस टार्डिग्राडस- Loris Tardigradus) के संरक्षण के लिये 
तमिलनाडु के कदवुर रिज़र्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया 
जाए।
z	 वर्ष 2016-17 के दौरान की गई वन्यजीव गणना के अनुसार करूर 

रिज़र्व फॉरेस्ट में स्लेंडर लोरिस की आबादी 3,500 देखी गई।

प्रमुख बिंदु
परिचय:
z	 स्लेंडर लोरिस भारत और श्रीलंका की स्थानिक/मूल लोरिस की एक 

प्रजाति है।
z	 स्लेंडर लोरिस अपना अधिकांश जीवन वृक्षों पर व्यतीत करते हैं। ये 

धीमी और सटीक गति के साथ शाखाओं के शीर्ष पर घूमते रहते हैं।
z	 ये प्रायः कीड़े, सरीसृप, पौधों और फलों का भोजन करते हैं।

आवास:
z	 वे उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, झाड़ीदार जंगलों, अर्द्ध-पर्णपाती वनों 

और दलदली भूमि पर पाए जाते हैं।
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प्रकार:
z	 स्लेंडर लोरिस की दो प्रजातियाँ हैं, जो 'लोरिस' जीनस (वर्ग) के 

सदस्य हैं:
�	रेड स्लेंडर लोरिस (लोरिस टार्डिग्रैडस)
�	ग्रे स्लेंडर लोरिस (लोरिस लिडेकेरियानस)

खतरे:
z	 ऐसा माना जाता है कि इनमें औषधीय गुण होते हैं और इन्हें पकड़कर 

बेचा जाता है। चूँकि इन जानवरों को पालतू जानवर के रूप में रखने 
की बहुत मांग है, इसलिये इनकी अवैध रूप से तस्करी की जाती है।

z	 पर्यावास का नुकसान, बिजली के तारों का करंट लगना और सड़क 
दुर्घटना अन्य खतरे हैं जिनके कारण इनकी आबादी कम हो गई है।

संरक्षण स्थिति:
z	 IUCN: संकटग्रस्त
z	 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची- I
z	 CITES: परिशिष्ट- II

चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स: ‘यूनिसेफ’
चर्चा में क्यों?

हाल ही में ‘यूनिसेफ’ ने ‘फ्राइडे फॉर फ्यूचर’ के सहयोग से 'द 
क्लाइमेट क्राइसिस इज़ ए चाइल्ड राइट्स क्राइसिस: इंट्रोड्यूसिंग द 
चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स' नाम से एक रिपोर्ट लॉन्च की है।
z	 यह बच्चे के दृष्टिकोण से किया गया जलवायु जोखिम का पहला 

व्यापक विश्लेषण है।
z	 इससे पूर्व ‘नोट्रे डेम ग्लोबल एडाप्टेशन इनिशिएटिव’ (ND-

GAIN) इंडेक्स पर आधारित एक विश्लेषण ने दुनिया भर के 
बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को स्पष्ट किया था।

विभिन्न देशों पर जलवायु जोखिम का स्तर

प्रमुख बिंदु
z	 चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 

�	यह आवश्यक सेवाओं तक बच्चों की पहुँच के आधार पर 
जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय घटनाओं, जैसे कि चक्रवात 
और हीटवेव आदि के प्रति बच्चों की भेद्यता के आधार पर 
विभिन्न देशों को रैंक प्रदान करता है।

�	पाकिस्तान (14वाँ), बांग्लादेश (15वाँ), अफगानिस्तान 
(25वाँ) और भारत (26वाँ) उन दक्षिण एशियाई देशों में 
शामिल हैं, जहाँ बच्चों पर जलवायु संकट के प्रभाव का जोखिम 
सबसे अधिक है।

z	 भारतीय परिदृश्य
�	भारत उन चार दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है, जहाँ बच्चों को 

जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसे 
क्षेत्रों में खतरों का सामना करना पड़ता है।

�	अनुमान है कि आगामी वर्षों में 600 मिलियन से अधिक भारतीयों 
को 'पानी की गंभीर कमी' का सामना करना पड़ेगा, जबकि साथ 
ही वैश्विक तापमान में 2 सेल्सियस से ऊपर की वृद्धि के बाद 
भारत के अधिकांश शहरी क्षेत्रों में ‘फ्लैश फ्लडिंग’ की घटनाओं 
में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
�	ज्ञात हो कि वर्ष 2020 में दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों 

में से 21 शहर भारत में थे।
z	 वैश्विक परिदृश्य:

�	अधिकतम सुभेद्यता वाले देश:
�	मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, नाइजीरिया, गिनी और 

गिनी-बिसाऊ में रहने वाले युवाओं को जलवायु परिवर्तन 
के प्रभावों का सबसे अधिक खतरा है।

�	इन देशों में बच्चों को पानी और स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल 
एवं शिक्षा जैसी अपर्याप्त आवश्यक सेवाओं के कारण 
उच्च जोखिम के साथ कई जलवायु और पर्यावरणीय 
समस्याओं के जोखिम के घातक संयोजन का सामना करना 
पड़ता है।

समुद्री मूँगों में प्रतिरक्षित कोशिकाएँ
चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक नए अध्ययन ने पहली बार पहचान की है कि समुद्री 
मूँगों और एनीमोन (Anemone) की कुछ किस्मों में विशेष प्रतिरक्षित 
कोशिकाएँ (Immune Cell- फागोसाइटिक कोशिकाएँ) मौजूद 
होती हैं।
z	 यह इस बात को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा कि कैसे प्रवाल 

निर्माता मूँगा और अन्य प्रवाल जंतु बैक्टीरिया एवं वायरस जैसे 
विदेशी आक्रमणकारियों से खुद को बचाते हैं।
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फागोसाइटोसिस
z	 यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ जीवित कोशिकाएँ जिन्हें 

फागोसाइट (Phagocyte) कहा जाता है, अन्य कोशिकाओं या 
कणों को निगलती हैं।

z	 फागोसाइट एक मुक्त जीवित एकल कोशिका वाला जीव हो सकता 
है, जैसे कि अमीबा।

z	 पशु जीवन के कुछ रूपों जैसे- अमीबा, स्पंज आदि के लिये 
फागोसाइटोसिस भोजन का एक साधन है।

z	 बड़े जानवरों में फागोसाइटोसिस मुख्य रूप से एंटीजन द्वारा संक्रमण 
और शरीर पर  आक्रमण के खिलाफ एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है।

समुद्री एनीमोन
z	 इन्हें कभी-कभी 'समुद्री फूल' भी कहा जाता है, ये वास्तव में सुंदर 

जानवर हैं जो मूँगा और जेलिफिश के करीबी वंशज हैं तथा 
एक्टिनियारिया क्रम के समुद्री शिकारी जानवर हैं।

z	 ये सभी महासागरों के ज्वारीय क्षेत्र से 10,000 मीटर से अधिक की 
गहराई तक पाए जाते हैं।

प्रमुख बिंदु
प्रवाल:
z	 प्रवाल आनुवंशिक रूप से समान जीवों से बने होते हैं जिन्हें ‘पॉलीप्स’ 

कहा जाता है। इन पॉलीप्स में सूक्ष्म शैवाल होते हैं जिन्हें ज़ूजैन्थेले 
(Zooxanthellae) कहा जाता है जो उनके ऊतकों के भीतर 
रहते हैं।
�	प्रवाल और शैवाल में परस्पर संबंध होता है।
�	प्रवाल, ज़ूजैन्थेले को प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक यौगिक 

प्रदान करता है। बदले में ज़ूजैन्थेले कार्बोहाइड्रेट की तरह प्रकाश 
संश्लेषण के जैविक उत्पादों की प्रवाल को आपूर्ति करता है, जो 
उनके कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल के संश्लेषण हेतु प्रवाल 
पॉलीप्स द्वारा उपयोग किया जाता है।

�	यह प्रवाल को आवश्यक पोषक तत्त्वों को प्रदान करने के 
अलावा इसे अद्वितीय और सुंदर रंग प्रदान करता है।

z	 उन्हें "समुद्र का वर्षावन" भी कहा जाता है।
z	 प्रवाल दो प्रकार के होते हैं:

�	कठोर, उथले पानी के प्रवाल।
�	‘सॉफ्ट’ प्रवाल और गहरे पानी के प्रवाल जो गहरे ठंडे पानी में 

रहते हैं।

प्रवालों से लाभ:
z	 आवास: 

�	प्रवाल 1 मिलियन से अधिक विविध जलीय प्रजातियों का घर 
है, जिनमें हज़ारों मछलियों की प्रजातियाँ शामिल हैं।

z	 आय: 
�	प्रवाल भित्ति और संबंधित पारिस्थितिकी प्रणालियों का वैश्विक 

अनुमानित मूल्य 2.7 ट्रिलियन डॉलर प्रतिवर्ष है, यह सभी 
वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र सेवा मूल्यों का 2.2% है, इसमें 
पर्यटन और भोजन शामिल हैं।

z	 तटीय सुरक्षा: 
�	प्रवाल भित्ति तरंगों से ऊर्जा को अवशोषित करके तटरेखा क्षरण 

को कम करते हैं। वे तटीय आवास, कृषि भूमि और समुद्र तटों 
की रक्षा कर सकते हैं।

z	 चिकित्सा: 
�	ये भित्तियाँ उन प्रजातियों का घर है, जिनमें दुनिया की कुछ सबसे 

प्रचलित और खतरनाक बीमारियों के इलाज की क्षमता है।

खतरा:
z	 अत्यधिक मत्स्ययन और मछली पकड़ने का गलत तरीका:

�	अत्यधिक मत्स्ययन प्रवाल के पारिस्थितिक संतुलन और जैव 
विविधता को प्रभावित कर सकता है।

�	डायनामाइट, साइनाइड, बॉटम ट्रॉलिंग और मूरो अमी (लाठी से 
भित्ति पर वार करना) के साथ मछली पकड़ना पूरी भित्ति को 
नुकसान पहुँचा सकता है।

z	 मनोरंजक गतिविधियाँ:
�	अनियमित मनोरंजक गतिविधियाँ और पर्यटन, जिस पर उद्योग 

निर्भर करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं।
z	 तटीय विकास:

�	उष्णकटिबंधीय देशों में तटीय क्षेत्रों में विकास दर सबसे तेज़ है। 
हवाई अड्डे और इमारतों को अक्सर समुद्री भूमि पर बनाया 
जाता है।

z	 प्रदूषण:
�	शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज, कृषि रसायन एवं तेल 

प्रदूषण प्रवाल भित्तियों को ज़हरीला बना रहे हैं।
z	 जलवायु परिवर्तन:

�	प्रवाल विरंजन: जब तापमान, प्रकाश या पोषण में किसी भी 
परिवर्तन के कारण प्रवालों पर तनाव बढ़ता है तो वे अपने ऊतकों 
में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल ज़ूजैन्थेले को निष्कासित 
कर देते हैं जिस कारण प्रवाल सफेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। 
इस घटना को कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन कहते हैं।

�	महासागरीय अम्लीकरण: महासागरों की बढ़ती अम्लता प्रवाल 
भित्तियों के कंकाल निर्माण में कठिनाई उत्पन्न करती है जिससे 
यह प्रवाल भित्तियों के निर्माण हेतु खतरा है।
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प्रवालों के संरक्षण हेतु की गई पहलें:
z	 वैश्विक पहल:

�	अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल
�	ग्लोबल कोरल रीफ मॉनीटरिंग नेटवर्क (GCRMN)
�	ग्लोबल कोरल रीफ अलायंस (GCRA)
�	ग्लोबल कोरल रीफ आर एंड डी एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म

z	 भारतीय पहल: 
�	भारत ने तटीय क्षेत्र अध्ययन (Coastal Zone 

Studies) के अंतर्गत प्रवाल भित्तियों पर अध्ययन को 
शामिल किया है।

�	भारत में ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI), गुजरात के वन 
विभाग की मदद से "बायोरॉक" या खनिज अभिवृद्धि तकनीक 
का उपयोग करके प्रवाल भित्तियों को पुनर्स्थापित करने की 
प्रक्रिया का प्रयास कर रहा है।

�	देश में प्रवाल भित्तियों की सुरक्षा और रखरखाव के लिये राष्ट्रीय 
तटीय मिशन कार्यक्रम (National Coastal 
Mission Programme) चलाया जा रहा है।

भारत में मूँगे के प्रमुख स्थान
z	 प्रवाल भित्तियाँ कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान और 

निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप समूह तथा मालवन के क्षेत्रों में मौजूद हैं।
	

 भारत ने किगाली संशोधन की पुष्टि करने का 
निर्णय लिया

चर्चा में क्यों?
हाल ही में केंद्र सरकार ने जलवायु-हानिकारक रेफ्रिजरेंट 

हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिये 
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को मंज़ूरी दी है।

z	 यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे दुनिया के सबसे बड़े 
उत्पादकों और एचएफसी के उपभोक्ताओं द्वारा लिये गए निर्णयों के 
समकक्ष है। 122 देशों ने जुलाई 2021 के अंत तक किगाली संशोधन 
की पुष्टि की थी।

प्रमुख बिंदु
परिचय:
z	 संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत अपने एचएफसी को 

चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और उन्हें जलवायु-अनुकूल 
विकल्पों के साथ बदलने के लिये अलग-अलग समय सारिणी के 
साथ अलग-अलग देशों के समूहों में हैं।

z	 भारत को वर्ष 2047 तक अपने एचएफसी उपयोग को 80% तक 
कम करना है, जबकि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका को क्रमशः 
वर्ष 2045 एवं वर्ष 2034 तक समान लक्ष्य प्राप्त करना है।

z	 भारत वर्ष 2032 से चार चरणों- वर्ष 2032 में 10%, वर्ष 2037 में 
20%, वर्ष 2042 में 30% और वर्ष 2047 में 80% के साथ इस 
लक्ष्य को पूरा करेगा।

z	 मौजूदा कानून ढाँचे में संशोधन, किगाली संशोधन के अनुपालन को 
सुनिश्चित करने हेतु हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत के 
उचित नियंत्रण की अनुमति देने वाले ओज़ोन क्षरण पदार्थ (विनियमन 
और नियंत्रण) नियम वर्ष 2024 के तहत किये जाएंगे।

पृष्ठभूमि:
z	 वर्ष 1989 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक जलवायु समझौता नहीं है। 

इसका उद्देश्य क्लोरोफ्लोरो कार्बन (सीएफसी) जैसे ओज़ोन क्षरण 
पदार्थों से पृथ्वी की रक्षा करना है, जिनका उपयोग पहले एयर 
कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेंट उद्योग में किया जाता था।
�	 CFCs के व्यापक उपयोग के कारण वायुमंडल की ओज़ोन 

परत में छेद हो गया था, जिससे कुछ हानिकारक विकिरण पृथ्वी 
तक पहुँच गए। इन विकिरणों को संभावित स्वास्थ्य खतरा माना 
जाता था।

z	 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने CFCs को हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) 
में परिवर्तित कर दिया जो ओज़ोन परत को नष्ट नहीं करते हैं।

z	 लेकिन बाद में उन्हें ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने में बेहद शक्तिशाली 
पाया गया। इस प्रकार आवास वित्त कंपनियों ने एक समस्या का तो 
समाधान किया, लेकिन वह दूसरी में प्रमुख रूप से योगदान दे रही 
थी।

z	 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के मूल प्रावधानों के तहत इन्हें समाप्त नहीं 
किया जा सकता था, जो केवल ओडीएस को चरणबद्ध तरीके से 
समाप्त करने के लिये था।

z	 किगाली संशोधन ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एचएफसी को अनिवार्य 
करने में सक्षम बनाया।
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�	अक्तूबर 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में 197 देशों 
ने किगाली, रवांडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत एचएफसी 
कटौती को चरणबद्ध करने के लिये  एक संशोधन को अपनाया।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन:
z	 किगाली संशोधन का उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) के 

उत्पादन और खपत में कटौती कर उसे चरणबद्ध तरीके से कम 
करना है।

z	 इसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक HFCs खपत में 80% से अधिक 
की कमी करना है।

z	 ओज़ोन परत के क्षरण पर इसके शून्य प्रभाव को देखते हुए HFCs 
का उपयोग वर्तमान में एयर कंडीशनिंग, प्रशीतन और फोम इन्सुलेशन 
में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी) व क्लोरोफ्लोरोकार्बन  
के प्रतिस्थापन के रूप में किया जाता है, हालाँकि ये शक्तिशाली 
ग्रीनहाउस गैसें हैं।

z	 संशोधन के तहत:
�	विकसित देश वर्ष 2019 से HFCs की खपत कम करेंगे।
�	अधिकांश विकासशील देश वर्ष 2024 में खपत को स्थिर कर 

देंगे।
�	भारत सहित कुछ विकासशील देश अद्वितीय परिस्थितियों के 

साथ वर्ष 2028 में खपत को स्थिर कर देंगे।
z	 यह योजना कुछ देशों को जलवायु-अनुकूल विकल्पों के संक्रमण में 

मदद करने हेतु वित्तपोषण भी प्रदान करती है।
z	 किगाली संशोधन के साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग के 

खिलाफ और भी अधिक शक्तिशाली साधन बन गया है।

महत्त्व: 
z	 पूर्व-औद्योगिक काल से वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की 

वृद्धि को रोकने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु यह महत्त्वपूर्ण उपकरण 
है।
�	जैसा कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) 

की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है, पृथ्वी का औसत तापमान 
पहले ही लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है।

z	 सामूहिक कार्रवाई से ग्रीनहाउस गैसों के बराबर यानी 105 मिलियन 
टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कम होने की उम्मीद है, 
जो वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान वृद्धि को  0.5 डिग्री सेल्सियस 
तक कम करने में मदद कर सकता है, जबकि इसके बावज़ूद ओज़ोन 
परत के क्षरण को रोकने हेतु किये जाने वाले उपायों को जारी रखना 
होगा।

z	 चूंँकि HFCs ओजज़ोन-क्षयकारी नहीं थे और वे मॉन्ट्रियल 
प्रोटोकॉल के तहत नियंत्रित पदार्थों में शामिल नहीं थे बल्कि वे 
समस्याग्रस्त ग्रीनहाउस गैसों का हिस्सा थे जिनके उत्सर्जन को 

जलवायु परिवर्तन उपकरणों जैसे- वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल 
और वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के माध्यम से कम करने की मांँग 
की गई थी।
�	लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन के साधनों की 

तुलना में कहीं अधिक प्रभावी और सफल समझौता रहा है। 
इसके परिणामस्वरूप पहले ही 98.6% ओज़ोन-क्षयकारी 
पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा चुका है। शेष 1.4% 
बचे हुए HCFCs पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया जारी है।

भारत के लिये महत्त्व:
z	 भारत जून 1992 में ओज़ोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर 

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक पक्ष देश बन गया और तब से भारत ने 
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में होने वाले संशोधनों को अपनी मंज़ूरी दी है। 
भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अनुसूची के अनुसार सभी ओज़ोन 
क्षयकारी पदार्थों को हटाने के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर 
लिया है।

z	 भारत वर्ष 2019 में कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च करने वाला विश्व 
का प्रथम देश है। इस व्यापक योजना का उद्देश्य कूलिंग डिमांड को 
कम करना, रेफ्रिजरेंट ट्रांज़िशन को सक्षम करना, ऊर्जा दक्षता को 
बढ़ाना और 20 वर्ष की समयावधि के साथ बेहतर प्रौद्योगिकी 
विकल्प उपलब्ध कराना है। 
�	किगाली संशोधन पर हस्ताक्षर बाज़ारों का HFCs से क्लीनर 

गैसों की और तेज़ी से झुकाव का एक संकेत है।
z	 यह घरेलू विनिर्माण और रोज़गार सृजन लक्ष्यों को बढ़ावा देगा।
z	 यह इस बात की पुष्टि करता है कि भारत ग्लोबल वार्मिंग को रोकने 

हेतु जलवायु अनुकूल रेफ्रिजरेंट हेतु बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा करने के 
लिये तैयार है, जो घरेलू नवाचार को बढ़ावा देगा और अंतर्राष्ट्रीय 
निवेश को आकर्षित करेगा।

z	 यह निर्णय भारत के लिये अपने जलवायु परिवर्तन शमन लक्ष्यों और 
शीतलन प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत 
पेरिस समझौते के तहत अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने 
वाले देशों के समूह में शामिल है।

भूमि सिंक और उत्सर्जन
चर्चा में क्यों?

वैज्ञानिकों की चेतावनी के बावजूद नीति-निर्माताओं और निगमों का 
अब भी यह मानना है कि भूमि तथा महासागरों जैसे प्राकृतिक कार्बन सिंक 
उनके जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन को कम कर देंगे।
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प्रमुख बिंदु
z	 भूमि सिंक :

�	भूमि जलवायु प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण घटक है, जो सक्रिय 
रूप से कार्बन, नाइट्रोजन, जल और ऑक्सीजन के प्रवाह के तौर 
पर जीवन के लिये बुनियादी आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है।

�	ग्रीनहाउस गैसें (GHG जैसे- कार्बन डाइऑक्साइड ) एक 
प्राकृतिक चक्र का अनुसरण करती हैं - वे लगातार वातावरण में 
प्रवाहित होती हैं तथा प्राकृतिक 'सिंक' जैसे- भूमि और महासागरों 
के माध्यम से इसको हटाया जाता है।

�	पौधों और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकाश संश्लेषण के 
माध्यम से कार्बन को अवशोषित करने तथा इसे जीवित बायोमास 
में संग्रहीत करने की अद्वितीय क्षमता होती है।
�	मनुष्यों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) का 

लगभग 56% महासागरों और भूमि द्वारा अवशोषित किया 
जाता है।

�	लगभग 30% भूमि द्वारा और शेष महासागरों द्वारा।
z	 भूमि की भूमिका का निर्धारण :

�	CO2  उत्सर्जन को कम करने के लिये एक शमन मार्ग के रूप 
में भूमि (वन और कृषि भूमि) की भूमिका को वर्ष 1992 में 
संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 
(UNFCCC) द्वारा मान्यता दी गई थी।

�	वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल ने इस विचार का समर्थन किया 
कि सरकारों को न केवल अपने क्षेत्रों की भूमि कार्बन सिंक 
क्षमता को बढ़ाने के लिये नीतियों को नियोजित करना चाहिये, 
बल्कि इस तरह के शमन को जीवाश्म ईंधन की खपत से 
उत्सर्जन में कमी करने हेतु आवश्यकताओं के खिलाफ स्थापित 
किया जा सकता है।

z	 संबंधित आँकड़े :
�	वर्ष 2019 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल 

(IPCC) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2007-2016 के दौरान 
मानवजनित CO2  उत्सर्जन का 13% भूमि उपयोग के लिये 
ज़िम्मेदार है।
�	लेकिन इसने प्रतिवर्ष लगभग 11.2 गीगाटन कार्बन 

डाइऑक्साइड का शुद्ध सिंक भी प्रदान किया, जो इसी 
अवधि में कुल CO2  उत्सर्जन के 29% के बराबर है।

�	इसका आशय यह है कि विगत तीन दशकों के दौरान दुनिया के 
भूमि सिंक द्वारा 29 से 30% मानवजनित CO2  उत्सर्जन को 
अवशोषित किया गया है।

z	 चिंताएँ :
�	ऊष्मा का बढ़ता स्तर :

�	ऊष्मा का बढ़ता स्तर वनों में आर्द्रता की कमी को बढ़ा रहा 
है तथा जंगलों को भीषण आग/उष्मन का सामना करना पड़ 
रहा है।

�	इसलिए एक ओर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों हेतु वनों 
को काटा जा रहा है, जिससे जीवाश्म ईंधन के जलने से 
निकलने वाले CO2  को कम करने के लिये सिंक के 
रूप में उनकी भूमिका कम हो रही है।

�	दूसरी ओर जैसे-जैसे तापमान में वृद्धि होगी वैसे-वैसे वनों 
के क्षेत्रफल में कमी आएगी। 

�	मानवजनित और प्राकृतिक कारक:
�	मानव-प्रेरित कारक जैसे वनों की कटाई तथा प्राकृतिक 

कारक जैसे- धूप, तापमान और वर्षा में परिवर्तनशीलता, 
भूमि कार्बन सिंक की क्षमता में भिन्नता पैदा कर सकती 
है।

�	CO2 की मात्रा में वृद्धि:
�	जलवायु परिवर्तन 2021 रिपोर्ट: IPCC के अनुसार 

CO2  उत्सर्जन कम-से-कम दो मिलियन वर्षों में सबसे 
अधिक है। 1800 के दशक के अंत से मनुष्य ने 2,400 
बिलियन टन CO2 का उत्सर्जन किया है।

z	 सुझाव:
�	वृक्ष लगाना:

�	पूर्व-औद्योगिक स्तरों पर 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान 
वृद्धि को रोकने हेतु वैश्विक स्तर पर आवश्यक पैमाने पर 
जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिये किसी उचित 
रणनीति को अपनाया नहीं जा रहा है।

�	इसी स्थित के समाधान हेतु ऐसे तरीके खोजे जाएंँ जिनसे 
वातावरण में उत्सर्जन को हटाया जा सके और पेड़ उगाने 
की रणनीति को इसका प्रयास का हिस्सा बनाया जाए।

�	जीवाश्म ईंधन से मुक्त होना :
�	विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन से अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ने 

के इस क्रम में भूमि का उपयोग करने की आवश्यकता है; 
लेकिन अंत में जीवाश्म ईंधन से छुटकारा पाना होगा।

�	कृत्रिम कार्बन पृथक्करण:
�	कृत्रिम कार्बन पृथक्करण प्रौद्योगिकियांँ बड़ी मात्रा में 

कार्बन को कुशलता से कैप्चर कर इसे परिवर्तित करती हैं 
और इसे हज़ारों वर्षों तक संग्रहीत भी करती हैं।

�	यह तकनीक चार्ज इलेक्ट्रोकेमिकल प्लेटों से हवा के 
गुज़रने की पद्धति पर  आधारित है।
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�	प्रौद्योगिकी का उद्देश्य भविष्य के लिये कोयले को एक 
व्यवहार्य, तकनीकी, पर्यावरणीय अनुकूल और आर्थिक 
मुद्दा बनाना है।

z	 संबंधित पहलें:
�	बॉन चुनौती:

�	बॉन चुनौती (Bonn Challenge) एक वैश्विक 
प्रयास है। इसके तहत दुनिया के 150 मिलियन हेक्टेयर 
गैर-वनीकृत एवं बंजर भूमि पर 2020 तक और 350 
मिलियन हेक्टेयर भूमि पर 2030 तक वनस्पतियाँ उगाई 
जाएंगी।

�	बॉन चैलेंज एक वैश्विक प्रयास है जिसके तहत 2020 तक 
दुनिया की वनों की कटाई और खराब हुई भूमि के 150 
मिलियन हेक्टेयर और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर 
भूमि को बहाल किया जा सकता है।

�	पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक :
�	मार्च 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021-2030 

को दुनिया भर में पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण को रोकने के 
लिये पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक 
के रूप में घोषित किया है।

�	 LEAF गठबंधन:
�	यह अमेरिका, ब्रिटेन और नॉर्वे के नेतृत्व में अपने 

उष्णकटिबंधीय वनों (Tropical Forests) की 
रक्षा के लिये प्रतिबद्ध देशों को वित्तपोषण प्रदान हेतु कम-
से-कम 1 बिलियन अमेरिकी डाॅलर जुटाने का एक प्रयास 
है।

ग्लोबल मीथेन प्लेज

चर्चा में क्यों?
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ‘ग्लोबल मीथेन प्लेज’ (Global 

Methane Pledge) की घोषणा की है, जो इस दशक के अंत तक 
मीथेन उत्सर्जन में एक तिहाई की कटौती करने हेतु ‘संयुक्त राज्य अमेरिका-
यूरोपियन संघ’ के नेतृत्त्व वाला प्रयास है।
z	 यह घोषणा यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में ‘यूनाइटेड नेशंस 

फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज’ (UNFCCC) के 
COP-26 से पहले हुई है।

z	 इससे पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों का पालन करने में भी मदद 
मिलेगी।

प्रमुख बिंदु
z	 परिचय:

�	अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच समझौता वर्ष 2030 तक 
(वर्ष 2020 के स्तर के आधार पर) वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को 
कम-से-कम 30% कम करने का लक्ष्य निर्धारित करता है।

�	यदि यह विश्व में अपनाया जाता है, तो यह वर्ष 2040 तक 
वैश्विक तापन को 0.2C तक कम कर देगा, जबकि उस समय 
तक तापमान बढ़ने की संभावना है।
�	विश्व अब पूर्व-औद्योगिक समय की तुलना में लगभग 

1.2C अधिक गर्म है।
z	 मीथेन गैस:

�	परिचय:
�	मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, जिसमें एक कार्बन 

परमाणु और चार हाइड्रोजन परमाणु (CH4) होते हैं।
�	यह ज्वलनशील है और इसका उपयोग विश्व में ईंधन के 

रूप में किया जाता है।
�	मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है।
�	मीथेन का लगभग 40% प्राकृतिक स्रोतों से और लगभग 

60% मानव-प्रभावित स्रोतों से उत्सर्जिन होता है, जिसमें 
पशुधन खेती, चावल कृषि, बायोमास जलाना आदि शामिल 
हैं।

�	प्रभाव:
�	अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता: यह अपनी ग्लोबल वार्मिंग 

क्षमता के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना मंत 
लगभग 80-85 गुना अधिक शक्तिशाली है।

�	यह अन्य ग्रीनहाउस गैसों को कम करने के साथ-साथ 
ग्लोबल वार्मिंग में और अधिक तेज़ी से कमी लाने के लिये 
एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य स्थापित करता है।

�	ट्रोपोस्फेरिक ओज़ोन के उत्पादन को बढ़ावा देता है: बढ़ते 
उत्सर्जन से क्षोभमंडलीय ओज़ोन वायु प्रदूषण में वृद्धि हो 
रही है, जिससे वार्षिक रूप से दस लाख से अधिक मौतें 
समय से पहले होती हैं।

z	 संबंधित भारतीय पहल:
�	‘हरित धारा' (HD): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 

(Indian Council of Agricultural 
Research- ICAR) ने  'हरित धारा' (Harit 
Dhara) नामक एक एंटी-मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट 
(Anti-Methanogenic Feed Supplement) 
विकसित किया है जो मवेशियों द्वारा किये जाने वाले मीथेन 
उत्सर्जन में 17-20% की कटौती कर सकता है और इसके 
परिणामस्वरूप दूध का उत्पादन भी बढ़ सकता है।
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�	भारत ग्रीनहाउस गैस (GHG) कार्यक्रम: इसे WRI इंडिया 
(गैर-लाभकारी संगठन), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और  
द एनर्जी एंड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट (TERI) के नेतृत्व में 
संचालित किया जा रहा है। भारत GHG कार्यक्रम ग्रीनहाउस 
गैस उत्सर्जन को मापने और प्रबंधित करने के लिये एक उद्योग 
के नेतृत्व वाला स्वैच्छिक ढाँचा है।
�	कार्यक्रम भारत में उत्सर्जन को कम करने और अधिक 

लाभदायक, प्रतिस्पर्द्धी तथा टिकाऊ व्यवसायों एवं संगठनों 
के संचलन हेतु व्यापक ढाँचे एवं प्रबंधन रणनीतियों का 
निर्माण करता है।

�	जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC): 
NAPCC को वर्ष 2008 में शुरू किया गया था जिसका 
उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, 
वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों के मध्य जलवायु परिवर्तन से 
उत्पन्न खतरे तथा उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये 
जागरूकता पैदा करना है।

�	भारत स्टेज-VI मानदंड: भारत द्वारा भारत स्टेज- IV (BS-
IV) से भारत स्टेज-VI (BS-VI) उत्सर्जन मानदंडों को 
अपना लिया गया है।

वैश्विक मीथेन पहल (GMI)
z	 यह एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक-निजी भागीदारी है जो स्वच्छ ऊर्जा 

स्रोत के रूप में मीथेन की वसूली और उपयोग के लिये बाधाओं को 
कम करने पर केंद्रित है।

z	 GMI विश्व भर में मीथेन से ऊर्जा परियोजनाओं को प्रसारित करने 
के लिये तकनीकी सहायता प्रदान करता है जो भागीदार देशों को 
मीथेन वसूली शुरू करने और परियोजनाओं का उपयोग करने में 
सक्षम बनाती है।

z	 भारत GMI का एक भागीदार देश है।

तेल रिसाव के लिये सुपर-हाइड्रोफोबिक कॉटन 
कम्पोज़िट

चर्चा में क्यों?
हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी ने मेटल-

ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क (MOF) के साथ एक सुपर-हाइड्रोफोबिक कॉटन 
कम्पोज़िट (Super-Hydrophobic Cotton Compos-
ite) विकसित किया है जो समुद्री तेल रिसाव को साफ कर सकता है।
z	 इससे पहले एक अध्ययन ने पुष्टि की थी कि कनाडा के आर्कटिक 

के ठंडे समुद्री जल में पोषक तत्त्वों के साथ उत्तेजक बैक्टीरिया 
(बायोरेमेडिएशन) तेल रिसाव के बाद डीज़ल और अन्य पेट्रोलियम 
तेल को विघटित करने में मदद कर सकते हैं।

प्रमुख बिंदु
z	 मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विषय में:

�	यह एक नया एमओएफ कंपोज़िट है, जो एक जल-विकर्षक 
सामग्री है तथा तेल-पानी के मिश्रण से तेल को अवशोषित कर 
सकता है।
�	एमओएफ क्रिस्टलीय होते हैं, जो ठोस चरण निष्कर्षण के 

लिये उपयुक्त बहुआयामी कार्बनिक अणुओं के तीन 
आयामी (3D) नेटवर्क से बने होते हैं।

�	इस एमओएफ कंपोज़िट में तेल-पानी के मिश्रण से तेल के 
पृथक्करण की बड़ी क्षमता (पृथक्करण दक्षता 95% और 98% 
के बीच) होती है, चाहे तेल की रासायनिक संरचना तथा घनत्व 
कुछ भी हो।

�	यह बड़ी मात्रा में तेल को अवशोषित कर सकता है और इसे 
कम-से-कम 10 बार पुन: उपयोग किया जा सकता है। इसलिये 
इससे तेल रिसाव से गिरे हुए तेल को पुनः अधिक-से-अधिक 
प्राप्त किया जा सकता है। इसके द्वारा भारी और हल्के दोनों 
प्रकार के तेल को प्रभावी ढंग से अवशोषित किया जा सकता है 
जो आसान, लागत प्रभावी और पुन: प्रयोज्य है।

z	 महत्त्व:
�	यह उच्च दक्षता और अधिक अवशोषण क्षमता के साथ तेल 

परिवहन के दौरान पर्यावरणीय जल (नदी, समुद्र या समुद्र के 
पानी) में फैला हुआ तेल साफ करेगा, इस प्रकार पर्यावरणीय 
जल प्रदूषण को कम करेगा।

�	यह पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी है। इस तरह की 
कम लागत वाली सामग्री वर्तमान में उपलब्ध सामग्रियों की 
तुलना में वास्तविक अनुप्रयोगों के लिये बड़े पैमाने पर संश्लेषण 
हेतु सामग्री की उत्पादन लागत को कम करेगी।

z	 तेल रिसाव के निवारण के अन्य उपाय:

तेल रिसाव 
z	 तेल रिसाव के विषय में:

�	तेल रिसाव पर्यावरण में कच्चे तेल, गैसोलीन, ईंधन या अन्य तेल 
उत्पादों के अनियंत्रित रिसाव को संदर्भित करता है। तेल रिसाव 
की घटना भूमि, वायु या पानी को प्रदूषित कर सकती है, हालाँकि 
इसका उपयोग सामान्य तौर पर समुद्र में तेल रिसाव के संदर्भ में 
किया जाता है।

�	गंभीर जल संदूषण मनुष्यों के साथ-साथ अन्य जीवित प्रजातियों 
के स्वास्थ्य के लिये खतरा है।

�	मुख्य रूप से महाद्वीपीय चट्टानों पर गहन पेट्रोलियम अन्वेषण 
एवं उत्पादन तथा जहाज़ों में बड़ी मात्रा में तेल के परिवहन के 
परिणामस्वरूप तेल रिसाव एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या बन 
गई है।
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�	तेल रिसाव फिशिंग को तत्काल रूप से प्रभावित करता है 
और समुद्री मार्गों के माध्यम से पर्यटन तथा वाणिज्य को 
भी प्रभावित करता है।

�	तेल रिसाव जो कि नदियों, खाड़ियों और समुद्र में होता है, 
अक्सर टैंकरों, नावों, पाइपलाइनों, रिफाइनरियों, ड्रिलिंग क्षेत्र 
तथा भंडारण सुविधाओं से जुड़ी दुर्घटनाओं के कारण होता है, 
लेकिन सामान्य नौकायान और प्राकृतिक आपदाएँ भी इसे 
प्रभावित करती हैं। 

z	 भारत में संबंधित कानून:
�	वर्तमान में भारत में तेल रिसाव और इसके परिणामी पर्यावरणीय 

क्षति को कवर करने वाला कोई कानून नहीं है लेकिन ऐसी 
स्थितियों से निपटने हेतु भारत के पास वर्ष 1996 की राष्ट्रीय तेल 
रिसाव आपदा आकस्मिक योजना ( National Oil 
Spill Disaster Contingency Plan- NOS-
DCP) है।
�	यह भारतीय तटरक्षक बल को तेल रिसाव के सफाई कार्यों 

में सहायता के लिये राज्य के विभागों, मंत्रालयों, बंदरगाह 
प्राधिकरणों और पर्यावरणीय एजेंसियों के साथ समन्वय 
करने का अधिकार देता है।

�	वर्ष 2015 में भारत ने बंकर तेल प्रदूषण क्षति, 2001 (बंकर 
कन्वेंशन) के लिये नागरिक दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की 
पुष्टि की। कन्वेंशन तेल रिसाव से होने वाले नुकसान के लिये 
पर्याप्त, त्वरित और प्रभावी मुआवज़ा सुनिश्चित करता है।
�	यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा प्रशासित 

था।

जलवायु संकेतक और सतत् विकास पर रिपोर्ट: 
डब्ल्यूएमओ

चर्चा में क्यों?
हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteoro-

logical Organization- WMO) ने जलवायु संकेतकों और 
सतत् विकास: अंतर्संबंधों का प्रदर्शन (Climate Indicators 
and Sustainable Development: Demonstrat-
ing the Interconnection) पर एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की 
है।
z	 डब्ल्यूएमओ ने सात जलवायु संकेतकों (कार्बन डाइऑक्साइड 

(CO2) सांद्रता, तापमान, महासागरीय अम्लीकरण और गर्मी, 
समुद्री बर्फ की सीमा, ग्लेशियर का पिघलना तथा समुद्र के स्तर में 
वृद्धि) का अध्ययन किया।

z	 इसका प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations 
General Assembly) के वार्षिक सत्र और सितंबर 2021 
में सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development 
Goal-SDG) के कार्य क्षेत्र के साथ मेल खाता है, जो एसडीजी 
पर कार्रवाई में तेज़ी लाने के लिये समर्पित है।

प्रमुख बिंदु
z	 उद्देश्य:

�	सतत् विकास के एजेंडे में योगदान करना और वैश्विक नेताओं 
को साहसिक जलवायु कार्रवाई करने के लिये प्रेरित करना।

z	 महत्त्व:
�	इससे जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय 

गिरावट, जलवायु तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास के बीच संबंधों को 
समझने में सहायता मिलती है।

�	बढ़ते तापमान के परिणामस्वरूप वैश्विक और क्षेत्रीय परिवर्तन 
होंगे, जिससे वर्षा के पैटर्न तथा कृषि मौसम में बदलाव आएगा। 
अल नीनो (El Niño) की घटनाओं की तीव्रता भी अधिक 
सूखा एवं बाढ़ की स्थिति पैदा कर रही है।

z	 कार्बन डाइआक्साइड का बढ़ता संकेंद्रण:
�	संयुक्त राष्ट्र के सभी 17 एसडीजी लक्ष्यों को CO2 की बढ़ती 

सांद्रता प्रभावित करेगी।
�	मानव गतिविधियों के कारण बढ़ती CO2 सांद्रता वैश्विक 

जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारक है।
z	 एसडीजी पर प्रभाव:

�	अगर बढ़ते CO2  की सांद्रता और वैश्विक तापमान को 
अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो इससे एसडीजी 13 के अंतर्गत 
जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों पर नकारात्मक प्रभाव 
पड़ेगा।
�	यह वर्ष 2030 तक एसडीजी 13 के अलावा अन्य 16 

एसडीजी की उपलब्धि के लिये भी खतरा पैदा कर सकता 
है।

�	ऐसा इसलिये है क्योंकि अनियंत्रित बढ़ता CO2 उत्सर्जन परोक्ष 
रूप से शेष छह (तापमान, महासागरीय अम्लीकरण और गर्मी, 
समुद्री बर्फ की सीमा, ग्लेशियर पिघलना और समुद्र-स्तर में 
वृद्धि) जलवायु संकेतकों से संबंधित जोखिमों के लिये ज़िम्मेदार 
होगा।

�	उदाहरण के लिये वातावरण में CO2 की बढ़ती सांद्रता से 
पोषक तत्त्वों की मात्रा में कमी आएगी, जिससे खाद्य सुरक्षा या 
एसडीजी संकेतक 2.1.2 प्रभावित होगा।
�	यह गरीबी से निपटने के वैश्विक लक्ष्य (एसडीजी 1) को 

भी प्रभावित करेगा।
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�	पानी में CO2 बढ़ने से समुद्र का अम्लीकरण होगा, यह सीधे 
तौर पर एसडीजी संकेतक 14.3.1 को प्रभावित करेगा जो समुद्री 
अम्लता को संबोधित करता है।

�	खाद्य असुरक्षा और आजीविका की हानि दोनों ही संसाधन 
प्रबंधन से संबंधित संघर्षों को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय 
शांति तथा स्थिरता को खतरा हो सकता है (एसडीजी 16.1)।

�	बढ़ते तापमान के लिये ज़िम्मेदार चरम घटनाएँ वर्षा पैटर्न और 
भूजल उपलब्धता को प्रभावित करती हैं, जिसके कारण पानी की 
कमी का उच्च जोखिम होता है जो सीधे एसडीजी 6 को को 
प्रभावित करता है।

z	 सुझाव:
�	जलवायु जोखिमों को कम करने के लिये डब्ल्यूएमओ ने 

निम्नलिखित की सिफारिश की है:
�	बेहतर शिक्षा (एसडीजी 4)।
�	वैश्विक भागीदारी (एसडीजी 17)।
�	सतत् खपत (एसडीजी 12)।

 वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देश: विश्व 
स्वास्थ्य संगठन

चर्चा में क्यों?
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने नए वैश्विक वायु 

गुणवत्ता दिशा-निर्देश (AQGs) जारी किये हैं। इन दिशा-निर्देशों के 
तहत ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ ने प्रदूषकों के अनुशंसित स्तर को और कम 
कर दिया है, जिन्हें मानव स्वास्थ्य के लिये सुरक्षित माना जा सकता है।
z	 यह वर्ष 2005 के बाद से ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ का पहला अपडेट 

है। इन दिशा-निर्देशों का लक्ष्य सभी देशों के लिये अनुशंसित वायु 
गुणवत्ता स्तर प्राप्त करना है।

प्रमुख बिंदु
z	 नए दिशा-निर्देश:

�	ये दिशा-निर्देश प्रमुख वायु प्रदूषकों के स्तर को कम करके विश्व 
आबादी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये नए वायु गुणवत्ता स्तरों 
की सिफारिश करते हैं, जिनमें से कुछ जलवायु परिवर्तन को कम 
करने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान करते हैं।

�	इन दिशा-निर्देशों के तहत अनुशंसित स्तरों को प्राप्त करने का 
प्रयास कर सभी देशों को अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा 
करने के साथ-साथ वैश्विक जलवायु परिवर्तन को कम करने में 
मदद मिलेगी।

�	विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह कदम सरकार द्वारा नए सख्त 
मानकों को विकसित करने की दिशा में नीति में अंतिम बदलाव 
के लिये मंच तैयार करता है।

�	विश्व स्वास्थ्य संस्ग्थान के नए दिशा-निर्देश उन 6 प्रदूषकों के 
लिये वायु गुणवत्ता के स्तर की अनुशंसा करते हैं, जिनके कारण 
स्वास्थ्य पर सबसे अधिक जोखिम उत्पन्न होता है।
�	इन 6 प्रदूषकों में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम 2.5 और 10), 

ओज़ोन (O₃), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂) 
सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) और कार्बन मोनोऑक्साइड 
(CO) शामिल हैं।

z	 विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए वैश्विक AQGs बनाम भारत का 
NAAQS:

z	 मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का प्रभाव:
�	विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, वायु प्रदूषण 

जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य के लिये सबसे 
बड़े पर्यावरणीय खतरों में से एक है।

�	एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक वर्ष वायु प्रदूषण के संपर्क में 
आने से 7 मिलियन लोगों की मृत्यु समय से पूर्व हो जाती है और 
इसके परिणामस्वरूप लोगों के जीवन के लाखों स्वस्थ वर्षों का 
नुकसान होता है।

�	बच्चों में इसके अनेक प्रभाव दिखाई देते हैं, जैसे- फेफड़ों की 
वृद्धि और कार्य में कमी, श्वसन प्रणाली में संक्रमण, अस्थमा 
आदि।

�	वयस्कों में हृदय रोग और स्ट्रोक बाह्य वायु प्रदूषण के कारण 
समय से पूर्व मृत्यु के सबसे सामान्य कारण हैं तथा मधुमेह और 
तंत्रिका तंत्र का कमज़ोर होना या न्यूरोडीजेनेरेटिव 
(Neurodegenerative) स्थितियों जैसे अन्य प्रभावों 
के प्रमाण भी सामने आ रहे हैं।

�	वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों को अन्य प्रमुख 
वैश्विक स्वास्थ्य जोखिमों जैसे- अस्वास्थ्यकर आहार और 
तंबाकू धूम्रपान के कारण होने वाले रोगों के समान माना गया है।

�	वायु प्रदूषण के जोखिम के मामले में दुनिया भर में असमानताएँ 
बढ़ रही है, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 
बड़े पैमाने पर शहरीकरण एवं आर्थिक विकास के चलते वायु 
प्रदूषण के बढ़ते स्तर का प्रभाव पड़ रहा है, जिसका कारण 
काफी हद तक जीवाश्म ईंधन का दहन है।

z	 भारत में प्रदूषण की स्थिति: 
�	भारत विश्व के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक है, जिसमें प्रदूषक 

स्तरअनुशंसित स्तरों (Recommended Levels) से 
कई गुना अधिक है।
�	उदाहरण के लिये ग्रीनपीस के एक अध्ययन में वर्ष 2020 

में नई दिल्ली में PM2.5 की औसत सांद्रता प्रदूषण के 
अनुशंसित स्तरों से लगभग 17 गुना अधिक पाई गई। 
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�	मुंबई में प्रदूषण का स्तर आठ गुना अधिक, कोलकाता में 
नौ गुना और चेन्नई में पाँच गुना अधिक था।

�	ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज़ स्टडी (Global Burden 
of Disease study) के विशेषज्ञों के अनुसार, भारत की 
95% से अधिक आबादी पहले से ही उन क्षेत्रों में रहती है जहांँ 
प्रदूषण का स्तर डब्ल्यूएचओ के वर्ष 2005 के मानदंडों से 
अधिक था।

�	WHO के वर्ष 2005 के मानदंडों की तुलना में भारत के 
राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक बहुत अधिक उदार हैं।
�	उदाहरण के लिये 24 घंटे की अवधि में अनुशंसित 

PM2.5 सांद्रता 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जबकि 
WHO के वर्ष 2005 के दिशा-निर्देशों में 25 माइक्रोग्राम 
की सलाह दी गई है। 

�	लेकिन मानकों के इस निम्न स्तर को शायद ही पूरा किया 
जाता है।

z	 नए दिशानिर्देशों का भारत पर प्रभाव: 
�	नए वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देशों का मतलब है कि लगभग पूरे 

भारत को वर्ष के अधिकांश समय के लिये प्रदूषित क्षेत्र माना 
जाएगा।
�	हालाँकि WHO ने स्वयं माना है कि विश्व की 90% से 

अधिक आबादी उन क्षेत्रों में रहती है जो वर्ष 2005 के 
प्रदूषण मानकों को पूरा नहीं करते हैं।

�	WHO के नए मानदंडों के आधार पर भारत को अपनी हवा 
को साफ और सुरक्षित बनाने हेतु कड़ी मेहनत करनी चाहिये।

�	इसके अलावा विशेष रूप से भारत सहित दक्षिण एशिया जैसे 
चुनौतीपूर्ण भू-जलवायु क्षेत्रों में नए दिशा-निर्देशों को लागू करने 
की व्यवहार्यता संदिग्ध है।
�	विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में मौसम और जलवायु 

परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हैं, जिसमें धुंध स्तंभ (Haze 
Columns), ऊष्मा द्वीप (Heat Island) का 
प्रभाव तथा बहुत अधिक आधार प्रदूषण की अतिरिक्त 
चुनौती है।

�	हालाँकि WHO के दिशा-निर्देश बाध्यकारी नहीं हैं, उसके 
इस कदम का भारत पर तुरंत प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि राष्ट्रीय 
परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (National Ambient 
Air Quality Standards- NAAQS) WHO 
के मौजूदा मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
�	सरकार का अपना एक समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु 

कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक वर्ष 2017 के 
स्तर को आधार वर्ष मानते हुए 122 शहरों में कणों की 
सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाना है।

खाद्य शृंखला में आर्सेनिक की उपस्थिति
चर्चा में क्यों?

बिहार में किये गए एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि 
आर्सेनिक न केवल भूजल को बल्कि खाद्य शृंखला को भी दूषित करता 
है।
z	 यह शोध ‘नेचर एंड नरचर इन आर्सेनिक इन्ड्यूस्ड टॉक्सिसिटी ऑफ 

बिहार’ परियोजना का एक हिस्सा था, जिसे यूनाइटेड किंगडम में 
ब्रिटिश काउंसिल और भारत में ‘विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग’ 
द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया गया था।

प्रमुख बिंदु
z	 मुख्य निष्कर्ष

�	खाद्य शृंखला संदूषण:
�	खाद्य शृंखला में आर्सेनिक की उपस्थिति दर्ज की गई है- 

मुख्य रूप से चावल, गेहूँ और आलू में।
�	भूजल में आर्सेनिक संदूषण देश भर के कई हिस्सों में गंभीर 

चिंता का विषय रहा है।
�	भूजल में आर्सेनिक मौजूद है और इसका उपयोग किसानों 

द्वारा सिंचाई के लिये बड़े पैमाने पर किया जाता है। अतः 
खाद्य शृंखला में इसकी उपस्थिति का भी यही कारण है।

�	खाद्य बनाम जल संदूषण 

�	शोध के मुताबिक, पीने योग्य जल की तुलना में भोजन में 
आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई गई, वहीं पीने योग्य जल 
में आर्सेनिक का मौजूदा स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन 
(WHO) के 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर (μg/L) के 
अनंतिम गाइड मूल्य से भी ऊपर है।
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�	कच्चे चावल की तुलना में पके चावल में इसकी सांद्रता 
काफी अधिक देखी गई।

z	 आर्सेनिक :
�	परिचय :

�	यह एक गंधहीन और स्वादहीन उपधातु (Metalloid) 
है जो व्यापक रूप से पृथ्वी की भूपर्पटी पर विस्तृत है।

�	यह अनेक देशों की भू-पर्पटी और भूजल में उच्च मात्रा में 
प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह अपने अकार्बनिक रूप 
में अत्यधिक विषैला होता है।

�	आर्सेनिक विषाक्तता :
�	यह पीने के पानी के अलावा आर्सेनिक से दूषित भोजन को 

खाने से मानव शरीर में प्रवेश कर सकता है।
�	आर्सेनिकोसिस, आर्सेनिक विषाक्तता के लिये चिकित्सा के 

क्षेत्र में उपयोग किया जाने  वाला एक शब्द है, जो शरीर 
में बड़ी मात्रा में आर्सेनिक के जमा होने के कारण होता है।

�	यह आवश्यक एंज़ाइमों के निषेध के माध्यम से स्वास्थ्य 
पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जो विभिन्न प्रकार की 
विकलांगता के साथ ही अंततः मृत्यु का कारण बन सकता 
है।

�	पीने के पानी और भोजन के माध्यम से आर्सेनिक के लंबे 
समय तक संपर्क में रहने से कैंसर और त्वचा पर घाव हो 
सकते हैं। इसे हृदय रोग और मधुमेह से भी संबद्ध माना 
जाता है। 

�	गर्भाशय और बाल्यावस्था में जोखिम को संज्ञानात्मक 
विकास पर नकारात्मक प्रभावों तथा इसके कारण युवाओं 
में बढ़ती मृत्यु दर से जोड़ा गया है।

z	 उठाए गए कदम: वर्ष 2030 सतत् विकास हेतु एजेंडा का "सुरक्षित 
रूप से प्रबंधित पेयजल सेवाओं" नामक संकेतक आबादी तक ऐसे 
पीने के पानी को पहुँचाने का प्रावधान करता है जो आर्सेनिक सहित 
मल संदूषण और प्राथमिकता वाले रासायनिक संदूषकों से मुक्त हो।
�	जल जीवन मिशन की परिकल्पना ग्रामीण भारत के सभी घरों में 

वर्ष 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से 
सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिये की गई है।

�	हाल ही में जल जीवन मिशन (शहरी) भी शुरू किया गया है।

विश्व ओज़ोन दिवस
चर्चा में क्यों?

प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओज़ोन परत के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय 
दिवस (विश्व ओज़ोन दिवस) के रूप में मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु
z	 परिचय:

�	वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1987 में 16 सितंबर 
के दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (Montreal Protocol) 
पर हस्ताक्षर किये जाने के उपलक्ष्य में विश्व ओज़ोन दिवस 
मनाने की घोषणा की थी। 
�	मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने रेफ्रिजरेटर, एयर-कंडीशनर और 

कई अन्य उत्पादों में 99% ओज़ोन-क्षयकारी रसायनों को 
चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है।

�	वर्ष 2018 में किया गया ओज़ोन क्षरण का नवीनतम 
वैज्ञानिक आकलन दर्शाता है कि वर्ष 2000 के बाद से 
ओज़ोन परत के कुछ हिस्सों में प्रति दशक 1-3% की दर 
से सुधार हुआ है।

�	ओज़ोन परत संरक्षण प्रयासों ने वर्ष 1990 से 2010 तक 
अनुमानित 135 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड 
समकक्ष उत्सर्जन को रोककर जलवायु परिवर्तन के 
खिलाफ लड़ाई में योगदान दिया है।

�	सितंबर 2009 में वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 
सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त करने के लिये संयुक्त राष्ट्र के 
इतिहास में पहली संधियाँ बन गईं।

�	वर्ष 1985 में वियना कन्वेंशन में ओज़ोन परत की रक्षा के 
लिये कार्रवाई करने हेतु सहयोग के लिये एक तंत्र की 
स्थापना को औपचारिक रूप दिया गया था।

�	केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) के उपयोग 
को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिये ओज़ोन क्षयकारी 
पदार्थों से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किये गए 
किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को स्वीकृति दे दी है। इस 
संशोधन को अक्तूबर 2016 में रवांडा के किगाली में आयोजित 
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 28वीं बैठक के दौरान 
अंगीकृत किया गया था। 
�	हाल ही में भारत सरकार ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली 

संशोधन के अनुसमर्थन को मंज़ूरी दी।
z	 2021 थीम:

�	मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल- हमें, हमारे भोजन और टीकों को ठंडा 
रखना है (Keeping us, Our Food, and 
Vaccines Cool)।

ओज़ोन
z	 परिचय:

�	यह ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है जिसका रासायनिक सूत्र 
O3 है। हम श्वास के लिये जिस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं 
और जो पृथ्वी पर जीवन के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है, वह O2 
है। 
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�	अधिकांश ओज़ोन पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किमी. के बीच 
वायुमंडल में उच्च स्तर पर रहती है। इस क्षेत्र को समताप मंडल 
(Stratosphere) कहा जाता है और वायुमंडल में पाई 
जाने वाली समग्र ओज़ोन का लगभग 90% हिस्सा यहाँ पाया 
जाता है।

z	 वर्गीकरण:
�	गुड ओज़ोन: 

�	ओज़ोन प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल 
(समताप मंडल) में होती है जहाँ यह एक सुरक्षात्मक परत 
बनाती है। यह परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी 
किरणों से बचाती है।

�	मानव निर्मित रसायनों जिन्हें ओज़ोन क्षयकारी पदार्थं 
(ODS) कहा जाता है, के कारण यह ओज़ोन धीरे-धीरे 
नष्ट हो रही है। ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन 
(CFC), हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFC), 
हैलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और 
मिथाइल क्लोरोफॉर्म शामिल हैं।

�	बैड ओज़ोन: 
�	ज़मीनी स्तर के पास पृथ्वी के निचले वायुमंडल 

(क्षोभमंडल) में ओज़ोन का निर्माण तब होता है जब कारों, 
बिजली संयंत्रों, औद्योगिक बॉयलरों, रिफाइनरियों, 
रासायनिक संयंत्रों और अन्य स्रोतों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक 
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक रूप से 
प्रतिक्रिया करते हैं।

�	सतही स्तर का ओज़ोन एक हानिकारक वायु प्रदूषक है।

यूनाइटेड इन साइंस 2021 : WMO
चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने 'यूनाइटेड 
इन साइंस 2021' (United in Science 2021) शीर्षक नामक 
एक रिपोर्ट जारी की है।
z	 यह  जलवायु विज्ञान की नवीनतम जानकारी का एक बहु-संगठित 

उच्च स्तरीय संकलन है।
z	 यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ( UNEP), विश्व 

स्वास्थ्य संगठन, जलवायु परिवर्तन पर अंतर- सरकारी पैनल 
(IPCC),  वैश्विक कार्बन परियोजना, विश्व जलवायु अनुसंधान 
कार्यक्रम और मौसम कार्यालय (यूके) के सहयोग से विश्व मौसम 
विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा समन्वित की गई है।

विश्व का प्रथम 'पाँच देशों का बायोस्फीयर रिज़र्व'
चर्चा में क्यों?   

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन' 
(यूनेस्को) द्वारा मुरा-द्रवा-डेन्यूब (Mura-Drava-Danube- 
MDD) को विश्व का प्रथम 'पाँच देशों का बायोस्फीयर रिज़र्व' 
(Five-Country Biosphere Reserve) घोषित किया 
गया है।

प्रमुख बिंदु 
z	 MDD के बारे में:

�	यह बायोस्फीयर रिज़र्व मुरा, द्रवा और डेन्यूब नदियों के 700 
किलोमीटर के क्षेत्र और ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी 
तथा सर्बिया में फैला हुआ है।

�	रिज़र्व का कुल क्षेत्रफल एक मिलियन हेक्टेयर है जिसे 
तथाकथित रूप से 'यूरोप का अमेज़न' (Amazon of 
Europe) कहा जाता है तथा यह अब यूरोप में सबसे बड़ा 
नदी संरक्षित क्षेत्र है।

�	बायोस्फीयर रिज़र्व ने यूरोपीय ग्रीन डील (जलवायु कार्य 
योजना) में अपना महत्त्वपूर्ण  प्रतिनिधित्व किया और मुरा-द्रवा-
डेन्यूब क्षेत्र में यूरोपीय संघ की जैव विविधता रणनीति के 
कार्यान्वयन में योगदान दिया।
�	इस रणनीति का उद्देश्य नदियों को  (25,000 किमी) 

पुनर्जीवित करना है और वर्ष 2030 तक यूरोपीय संघ के 
30% भूमि क्षेत्र की रक्षा करना है।

z	 MDD का महत्त्व:
�	प्रजातियों की विविधता के मामले में यह यूरोप के सबसे संपन्न 

क्षेत्रों में से एक है।
�	यह बाढ़ के मैदानों के जंगलों, बजरी और रेत के किनारों, नदी 

के द्वीपों, ऑक्सबो  (यू-आकार की झील) और घास के मैदानों 
काक्षेत्र है।
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�	यह क्षेत्र सफेद पूंँछ वाले चील और लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे- 
लिटिल टर्न, ब्लैक स्टॉर्क, ऊदबिलाव, बीवर और स्टर्जन के 
जोड़ों के प्रजनन हेतु यूरोप का उच्चतम सघन क्षेत्र है।

�	यह हर वर्ष यहाँ आने वाले 2,50,000 से अधिक प्रवासी 
जलपक्षियों का महत्त्वपूर्ण गंतव्य स्थान  है।

बायोस्फीयर रिज़र्व (BR)
z	 परिचय

�	बायोस्फीयर रिज़र्व (BR), यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और 
सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिये दिया गया एक 
अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है, जो स्थलीय या तटीय/समुद्री पारिस्थितिक 
तंत्रों के बड़े क्षेत्रों या दोनों के संयोजन को शामिल करता है। 

�	बायोस्फीयर रिज़र्व प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक एवं 
सामाजिक विकास तथा संबद्ध सांस्कृतिक मूल्यों के रखरखाव 
को भी संतुलित करने का प्रयास करता है।

�	बायोस्फीयर रिज़र्व को राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों द्वारा नामित 
किया जाता है और वे उन राज्यों के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आते 
हैं जहाँ वे स्थित हैं।

�	इन्हें ‘MAB अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद’ (MAB ICC) 
के निर्णयों के बाद यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा अंतर-सरकारी 
MAB कार्यक्रम के तहत नामित किया जाता है।
�	मैन एंड बायोस्फीयर रिज़र्व प्रोग्राम (MAB) एक अंतर-

सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों और 
उनके वातावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिये वैज्ञानिक 
आधार स्थापित करना है।

�	इनकी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
�	वर्तमान में 131 देशों में 727 बायोस्फीयर रिज़र्व मौजूद हैं, जिनमें 

22 ट्रांसबाउंड्री साइट भी शामिल हैं।
z	 तीन मुख्य क्षेत्र :

�	कोर क्षेत्र (Core Areas) : इसमें एक जटिल या सुभेद्य 
संरक्षित क्षेत्र शामिल है जो परिदृश्य, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों 
और आनुवंशिक भिन्नता के संरक्षण में योगदान देता है।

�	बफर क्षेत्र (Buffer Zone : यह मुख्य क्षेत्र को चारों तरफ 
से संरक्षित करता है या जोड़ता है तथा इसका उपयोग ध्वनि 
पारिस्थितिक गतिविधियों को संतुलित करने हेतु किया जाता है 
जो वैज्ञानिक अनुसंधान, निगरानी, प्रशिक्षण और शिक्षा को सुदृढ़ 
कर सकते हैं।

�	संक्रमण क्षेत्र (Transition Area): संक्रमण क्षेत्र वह 
स्थान है जहाँ समुदाय सामाजिक- सांस्कृतिक और पारिस्थितिक 
रूप से टिकाऊ आर्थिक एवं मानवीय गतिविधियों को बढ़ावा 
देते हैं।

z	 भारत में बायोस्फीयर रिज़र्व :
�	वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिज़र्व हैं, जिनमें से 12 

बायोस्फीयर रिज़र्व यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिज़र्व 
प्रोग्राम (Man and Biosphere Reserve 
Program) की सूची में शामिल हैं।
�	मैन एंड बायोस्फीयर रिज़र्व प्रोग्राम के तहत शामिल 

नवीनतम 'पन्ना बायोस्फीयर रिज़र्व' (मध्य प्रदेश) था।

ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण
चर्चा में क्यों?

हाल ही में फाउंडेशन फॉर एन्वायरनमेंटल एजुकेशन (FEE), 
डेनमार्क ने कोवलम (तमिलनाडु) और ईडन (पुद्दुचेरी) को ब्लू फ्लैग 
प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया है, जिसके पश्चात् देश में ब्लू फ्लैग प्रमाण-
पत्र प्राप्त करने वाले समुद्र तटों की कुल संख्या 10 हो गई है।
z	 समुद्र तट पर लहराता हुआ “ब्लू फ्लैग”, 33 कड़े मानदंडों का 

100% अनुपालन और समुद्र तट के अच्छे स्वास्थ्य का संकेत होता 
है।

प्रमुख बिंदु
z	 परिचय:

�	यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्तएक इको-लेबल है जिसे 
33 मानदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों 
को 4 प्रमुख शीर्षकों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार 
हैं-
�	पर्यावरण शिक्षा और सूचना
�	स्नान के पानी की गुणवत्ता
�	पर्यावरण प्रबंधन
�	समुद्र तटों पर संरक्षण और सुरक्षा सेवाएँ

�	ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना 
जाता है। यह एक ईको-टूरिज़्म मॉडल है, जो पर्यटकों/समुद्र तट 
पर आने वालों को नहाने के लिये साफ एवं स्वच्छ जल, 
सुविधाओं, सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के साथ 
क्षेत्र के सतत् विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

�	यह प्रतिष्ठित सदस्यों- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 
(UNEP), संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन 
(UNWTO), डेनमार्क स्थित एनजीओ फाउंडेशन फॉर 
एन्वायरनमेंटल एजुकेशन (FEE) और इंटरनेशनल यूनियन 
फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) से गठित एक 
अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्रदान किया जाता है।
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�	ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की तरह ही भारत ने भी अपना इको-
लेबल बीच एन्वायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज़’ 
(Beach Environment and Aesthetics 
Management Services- BEAMS) लॉन्च 
किया है।

z	 अन्य आठ समुद्र तट जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है:
�	शिवराजपुर, गुजरात
�	घोघला, दमन व दीव
�	कासरकोड, कर्नाटक
�	पदुबिद्री तट, कर्नाटक
�	कप्पड़, केरल
�	रुशिकोंडा, आंध्र प्रदेश
�	गोल्डन बीच, ओडिशा
�	राधानगर तट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

बीच एन्वायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज़ 
(BEAMS)
z	 BEAMS का आशय समुद्र तट का पर्यावरण और सौंदर्यशास्त्र 

प्रबंधन सेवाएँ है।
z	 बीच एन्वायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विस, एकीकृत तटीय 

क्षेत्र प्रबंधन (Integrated Coastal Zone 
Management- ICZM) परियोजना के तहत आती है।

z	 इसे सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट (Society of 
Integrated Coastal Management- SICOM) 
एवं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 
(Union Ministry of Environment, Forest 
and Climate Change- MoEFCC) द्वारा लॉन्च 
किया गया था।

z	 BEAMS कार्यक्रम के उद्देश्य हैं:
�	तटीय जल प्रदूषण को न्यून करना।
�	समुद्र तट पर सुविधाओं के सतत् विकास को बढ़ावा देना।
�	तटीय पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और 

संरक्षण।
�	स्वच्छता के उच्च मानकों को मज़बूत करना और उन्हें बनाए 

रखना।
�	तटीय वातावरण एवं नियमों के अनुसार समुद्र तट के लिये 

स्वच्छता और सुरक्षा।
z	 इसने पुनर्चक्रण के माध्यम से 1,100 मिली/वर्ष नगरपालिका के 

पानी को बचाने में मदद की है; समुद्र तट पर जाने वाले 1,25,000 
लोगों को समुद्र तटों पर ज़िम्मेदार व्यवहार बनाए रखने के लिये 
शिक्षित किया गया। प्रदूषण में कमी, सुरक्षा और सेवाओं के माध्यम 
से 500 मछुआरा परिवारों को वैकल्पिक आजीविका के अवसर 
प्रदान किये गए तथा समुद्र तटों पर मनोरंजन गतिविधियों के लिये 
पर्यटकों की संख्या में लगभग 80% की वृद्धि हुई है जिससे आर्थिक 
विकास हुआ है।

ब्लू फूड
चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्लू फूड के पर्यावरणीय प्रदर्शन शीर्षक वाली एक रिपोर्ट 
में कहा गया है कि जलीय या ब्लू फूड को वर्तमान की तुलना में पर्यावरणीय 
रूप से अधिक टिकाऊ बनाया जा सकता है।
z	 रिपोर्ट ब्लू फूड असेसमेंट (BFA) के हिस्से के रूप में प्रकाशित 

हुई है।
z	 BFA स्वीडन स्थित स्टॉकहोम रेजिलियेंस सेंटर, संयुक्त राज्य 

अमेरिका स्थित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और गैर-लाभकारी EAT 
के बीच एक सहयोग मंच है।

प्रमुख बिंदु:
z	 ब्लू फूड्स और इसके लाभ:

�	ब्लू फूड जलीय जानवरों, पौधों या शैवाल से प्राप्त भोजन होते 
हैं जो ताज़े पानी और समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं।
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�	ब्लू फूड में स्थलीय पशु-स्रोत खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक 
पोषक तत्त्व पाए जाते हैं।
�	कई ब्लू फूड प्रजातियाँ ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन 

और खनिजों जैसे महत्त्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं।
�	औसतन एक्वाकल्चर (Aquaculture) में उत्पादित 

प्रमुख प्रजातियों, जैसे कि तिलापिया, सैल्मन, कैटफ़िश और 
कार्प में स्थलीय जीवों के मांस की तुलना में कम पर्यावरणीय 
फुटप्रिंट पाए जाते हैं।

z	 रिपोर्ट के बारे में:
�	रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि ब्लू फूड पदार्थ पानी में पाए जाते 

हैं जो स्वस्थ, न्यायसंगत और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों की दिशा 
में बदलाव हेतु एक आवश्यक भूमिका निभाएंगे।

�	ब्लू फूड के उत्पादन में कम ग्रीनहाउस गैस और पोषक तत्त्व 
उत्सर्जन (Nutrient Emissions) होता है तथा कम 
भूमि व पानी की आवश्यकता होती है। 
�	समुद्री और मीठे पानी के मत्स्यन से वहाँ पाए जाने वाले 

जीवित संसाधनों को हानि होती है। इनमें बेहतर प्रबंधन और 
अनुकूलन के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम 
करने की क्षमता होती है।

�	नवाचार को बढ़ावा देकर मत्स्य प्रबंधन में सुधार के माध्यम से 
खपत और अधिक बढ़ सकती है तथा कुपोषण पर विपरीत 
प्रभाव पड़ सकता है।

�	ब्लू फूड को बढ़ावा देने से कई सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी 
2 - पोषण और 14 - समुद्री संसाधनों का सतत् उपयोग) को 
पूरा करने में मदद मिलेगी।

वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021
चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक 'जर्मनवॉच' ने वैश्विक 
जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 (Global Climate Risk 
Index 2021) जारी किया।
z	 यह इस सूचकांक का 16वाँ संस्करण है। यह प्रतिवर्ष प्रकाशित होता 

है।
z	 बॉन और बर्लिन (जर्मनी) में स्थित जर्मनवाच एक स्वतंत्र विकास 

और पर्यावरण संगठन है जो सतत् वैश्विक विकास के लिये कार्यरत 
है।

प्रमुख बिंदु
z	 सूचकांक के बारे में :

�	सूचकांक इस बात का विश्लेषण करता है कि जलवायु परिवर्तन 
के कारण उत्पन्न मौसम संबंधित घटनाओं (तूफान, बाढ़, हीट 
वेव आदि) के प्रभावों से देश और क्षेत्र किस हद तक प्रभावित 
हुए हैं।

�	इसके अंतर्गत घातक मानवीय प्रभावों और प्रत्यक्ष आर्थिक 
नुकसान दोनों का विश्लेषण किया जाता है।

�	इसमें वर्ष 2019 के उपलब्ध नवीनतम आँकड़ों और 2000-
2019 के दशक के आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

�	वर्ष 2021 के सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका केआँकड़ों को 
शामिल नहीं किया गया है।

�	जलवायु जोखिम सूचकांक स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि किसी 
भी महाद्वीप या किसी भी क्षेत्र में बढ़ते जलवायु परिवर्तन के 
नतीजों को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है।

�	चरम मौसम की घटनाएँ सबसे गरीब देशों को अधिक प्रभावित 
करती हैं क्योंकि ये विशेष रूप से खतरे के हानिकारक प्रभावों 
के प्रति संवेदनशील होते हैं, इनकी प्रतिरोधी क्षमता कम होती है 
और इन्हें पुनर्निर्माण तथा पुनर्प्राप्ति के लिये अधिक समय की 
आवश्यकता हो सकती है।

�	जलवायु परिवर्तन से उच्च आय वाले देश भी प्रचंड रूप से 
प्रभावित हो रहे हैं। 

z	 भारत की स्थिति:
�	भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया 

है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक-2021 में भारत 7वें 
स्थान पर है, जबकि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक-2020 
में भारत 5वें स्थान पर था।

हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल
हाल ही में भारत, ‘हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल’ 

(HAC) में शामिल हुआ है।
z	 भारत HAC में शामिल होने वाला पहला ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, 

भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) देश है।

प्रमुख बिंदु
z	 HAC के बारे में:

�	यह एक अंतर सरकारी समूह है, जो प्रकृति और लोगों के लिये 
एक वैश्विक समझौते का समर्थन करता है, जो कि प्रजातियों के 
तीव्र क्षरण को रोक सकता है और महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र 
की रक्षा कर सकता है।
�	इसे वर्ष 2019 में कोस्टारिका, फ्राँस और ब्रिटेन द्वारा लॉन्च 

किया गया था।
�	इसकी सह-अध्यक्षता कोस्टारिका और फ्राँस द्वारा की जाती है 

और इसका सह-अध्यक्ष ब्रिटेन है।
z	 उद्देश्य:

�	वर्ष 2030 तक दुनिया की कम-से-कम 30% भूमि और 
महासागर की रक्षा के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की वकालत 
करना (वैश्विक 30×30 लक्ष्य)
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�	प्राकृतिक आवासों के नुकसान के बिना स्थायी रूप से प्रकृति 
प्रबंधन हेतु चक्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा समर्थित प्रकृतिक लाभों के 
स्थायी एवं न्यायसंगत बँटवारे के लिये प्रयास करना। 

z	 सदस्य:
�	इसके 70 से अधिक देश हैं, जो यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी, 

अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों से संबंधित हैं।

जैव विविधता पर कुनमिंग घोषणा
चर्चा में क्यों?

हाल ही में कुनमिंग घोषणा (Kunming Declaration) 
को चीन में 100 से अधिक देशों द्वारा जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र 
सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मलेन की 15वीं बैठक में अपनाया गया।
z	 इस घोषणा को अपनाने से एक नए वैश्विक जैव विविधता समझौते 

के लिये आधार निर्मित होगा।
z	 पिछले समझौते जिसमें जैव विविधता के लिये रणनीतिक योजना 

2011-2020 पर 2010 में जापान के आइची में हस्ताक्षर किये गए, 
में सरकारों ने 2020 तक जैव विविधता के नुकसान को कम करने 
और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिये 20 लक्ष्यों पर सहमति 
व्यक्त की।

प्रमुख बिंदु
z	 परिचय:

�	यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में जैव विविधता के 
विचार को प्रतिबिंबित करने के लिये तत्काल और एकीकृत 
कार्रवाई का आह्वान करता है, लेकिन महत्त्वपूर्ण मुद्दों, जैसे- 
गरीब देशों में धन के संरक्षण और जैव विविधता के अनुकूल 
आपूर्ति शृंखलाओं के मुद्दों को भविष्य में चर्चा करने के लिये 
छोड़ दिया गया है।
�	यह कोई बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है।

�	यह पक्षों से निर्णय लेने में जैव विविधता संरक्षण को मुख्यधारा 
में लाने और मानव स्वास्थ्य की रक्षा में संरक्षण के महत्त्व को 
पहचानने का आह्वान करता है।
�	इस घोषणा का मुख्य विषय है- पारिस्थितिक सभ्यता : 

पृथ्वी पर सभी जीवों के लिये एक साझा भविष्य का 
निर्माण।

�	 राष्ट्रों ने इसे अपनाकर जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के 
लिये क्षमता निर्माण कार्य योजना, 2020 के बाद एक प्रभावी 
कार्यान्वयन योजना के विकास, अंगीकरण और कार्यान्वयन का 
समर्थन करने हेतु स्वयं को प्रतिबद्ध किया है।

�	प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप 
जीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से 
जैव विविधता की रक्षा करेगा।

�	इस घोषणा के अनुसार, हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्र यह सुनिश्चित करेंगे 
कि महामारी के बाद की रिकवरी नीतियाँ, कार्यक्रम और 
योजनाएँ जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत् उपयोग में योगदान 
दें, धारणीय तथा समावेशी विकास को बढ़ावा दें।

z	 30x30 संरक्षण लक्ष्य:
�	इस घोषणा ने '30x30 संरक्षण लक्ष्य' की अवधारणा प्रस्तुत की 

है, जो कि COP15 में प्रस्तुत किया गया एक प्रमुख प्रस्ताव 
है, यह वर्ष 2030 तक पृथ्वी पर भूमि और महासागरों की 
संरक्षित स्थिति का 30% वहन करेगा।
�	इसके अतिरिक्त कृषि में रसायनों के इस्तेमाल को आधा 

करने और प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करने पर रोक लगाने 
के लक्ष्य पर भी चर्चा की गईI 

z	 कुनमिंग जैव विविधता कोष:
�	चीन ने विकासशील देशों में जैव विविधता की रक्षा के लिये एक 

नए कोष में 233 मिलियन अमेरिकी डाॅलर के योगदान का वादा 
किया है। इस फंड को चीन द्वारा कुनमिंग बायोडायवर्सिटी फंड 
के रूप में संदर्भित किया जा रहा है।

�	इस दिशा में यह सही कदम है। हालाँकि कुछ देशों ने इस फंड 
को लेकर आपत्ति जताई है।
�	कुछ देशों ने इस फंड को "बाल्टी में एक बूँद" कहा है, 

यह देखते हुए कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है।
�	इसके अलावा कुछ अमीर देशों के निवेशकों का कहना है 

कि संरक्षण के लिये एक नया फंड अनावश्यक है क्योंकि 
संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक पर्यावरण सुविधा पहले से ही 
विकासशील देशों को हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण में 
मदद करती है।

उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021: यूएनईपी
चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations 
Environment Programme- UNEP) की उत्सर्जन गैप 
रिपोर्ट, 2021 (Emissions Gap Report, 2021) जारी की 
गई है।
z	 यह UNEP उत्सर्जन गैप रिपोर्ट का बारहवाँ संस्करण है। यह 

सूचित करता है कि नई राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं ने शमन के 
अन्य उपायों के साथ मिलकर दुनिया को सदी के अंत तक वैश्विक 
तापमान में वृद्धि को कम करके 2.7 डिग्री सेल्सियस तक रखने का 
लक्ष्य निर्धारित किया है।
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COP26 जलवायु सम्मेलन
   31 अक्तूबर से 12 नवंबर तक आयोजित होने वाले COP26 

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी यूनाइटेड किंगडम 
द्वारा की जाएगी।
z	 इससे पहले इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) 

ने पृथ्वी की जलवायु पर अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है, 
जिसमें आने वाले दशकों में हीट वेव, सूखे, अत्यधिक वर्षा और 
समुद्र के स्तर में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया।

काॅन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP)
z	 COP के बारे में:

�	काॅन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ UNFCCC के अंतर्गत आता है 
जिसका गठन वर्ष 1994 में किया गया था। UNFCCC की 
स्थापना "वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने" 
की दिशा में काम करने के लिये की गई थी।

�	COP, UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण 
है।

�	इसने सदस्य राज्यों के लिये ज़िम्मेदारियों की एक सूची तैयार 
की है जिसमें शामिल हैं:
�	जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय खोजना।
�	जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुकूलन हेतु तैयारी में 

सहयोग करना।
�	जलवायु परिवर्तन से संबंधित शिक्षा, प्रशिक्षण और जन 

जागरूकता को बढ़ावा देना।
�	बैठकें:

�	COP सदस्यों द्वारा वर्ष 1995 से हर साल बैठक का 
आयोजन किया जाता है। UNFCCC में भारत, चीन 
और अमेरिका सहित 198 दल शामिल हैं। 

�	इसकी बैठक सामान्यतः बॉन में होती है, जब तक कि कोई 
भागीदार सत्र की मेज़बानी करने की पेशकश नहीं करता 
है।

z	 अध्यक्षता:
�	COP अध्यक्ष का कार्यालय आमतौर पर पाँच संयुक्त राष्ट्र 

क्षेत्रीय समूहों अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, 
मध्य एवं पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप व अन्य के बीच चक्रीय 
रूप से घूमता है।

�	अध्यक्षता आमतौर पर उस देश के पर्यावरण मंत्री द्वारा की जाती 
है। 

महत्त्वपूर्ण परिणामों के साथ COPs
z	 वर्ष 1995: COP1 (बर्लिन, जर्मनी)
z	 वर्ष 1997: COP3 (क्योटो प्रोटोकॉल)

�	यह कानूनी रूप से विकसित देशों को उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों 
हेतु बाध्य करता है।

z	 वर्ष 2002: COP8 (नई दिल्ली, भारत) दिल्ली घोषणा
�	सबसे गरीब देशों की विकास आवश्यकताओं और जलवायु 

परिवर्तन को कम करने  हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की 
आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना है।

z	 वर्ष 2007: COP13 (बाली, इंडोनेशिया)
�	पार्टियों ने बाली रोडमैप और बाली कार्ययोजना पर सहमति 

व्यक्त की, जिसने वर्ष 2012 के बाद के परिणामों की ओर 
तीव्रता प्रदान की। इस योजना में पाँच मुख्य श्रेणियांँ- साझा दृष्टि, 
शमन, अनुकूलन, प्रौद्योगिकी और वित्तपोषण शामिल हैं।

z	 वर्ष 2010: COP16 (कैनकन)
�	कैनकन समझौतों के परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन से 

निपटने में विकासशील देशों की सहायता हेतु सरकारों द्वारा एक 
व्यापक पैकेज प्रस्तुत किया गया।

�	हरित जलवायु कोष, प्रौद्योगिकी तंत्र और कैनकन अनुकूलन 
ढांँचे की स्थापना की गई।

z	  वर्ष 2011: COP17 (डरबन)
�	सरकारें 2015 तक वर्ष 2020 से आगे की अवधि हेतु एक नए 

सार्वभौमिक जलवायु परिवर्तन समझौते के लिये प्रतिबद्ध हैं 
(जिसके परिणामस्वरूप 2015 का पेरिस समझौता हुआ)।

z	 वर्ष 2015: COP21 (पेरिस)
�	वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक समय से 2.0 डिग्री 

सेल्सियस से नीचे रखना तथा   और अधिक सीमित (1.5 डिग्री 
सेल्सियस तक) करने का प्रयास करना।

�	इसके लिये अमीर देशों को वर्ष 2020 के बाद भी सालाना 100 
अरब डॉलर की फंडिंग प्रतिबद्धता बनाए रखने की आवश्यकता 
है।

z	 वर्ष 2016: COP22 (माराकेश)
�	पेरिस समझौते की नियम पुस्तिका लिखने की दिशा में आगे 

बढ़ना।
�	जलवायु कार्रवाई हेतु माराकेश साझेदारी की शुरुआत की गई।

z	 वर्ष 2017: COP23 (बॉन, जर्मनी)
�	देशों द्वारा इस बारे में बातचीत करना जारी रखा गया कि समझौता 

वर्ष 2020 से कैसे कार्य करेगा।
�	डोनाल्ड ट्रम्प ने इस वर्ष की शुरुआत में पेरिस समझौते से हटने 

के अपने इरादे की घोषणा की।
�	यह एक छोटे द्वीपीय विकासशील राज्य द्वारा आयोजित किया 

जाने वाला पहला COP था, जिसमें फिजी ने अध्यक्षीय पद 
संभाला था।
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z	 वर्ष 2018: COP24 (काटोवाइस, पोलैंड)
�	इसके तहत वर्ष 2015 के पेरिस समझौते को लागू करने के लिये 

एक ‘नियम पुस्तिका’ को अंतिम रूप दिया गया था।
�	नियम पुस्तिका में जलवायु वित्तपोषण सुविधा और राष्ट्रीय स्तर 

पर निर्धारित योगदान (NDC) के अनुसार की जाने वाली 
कार्रवाइयाँ शामिल हैं।

z	 वर्ष 2019: COP25 (मैड्रिड, स्पेन)
�	इसे मैड्रिड (स्पेन) में आयोजित किया गया था।
�	इस दौरान बढ़ती जलवायु तात्कालिकता के संबंध में कोई ठोस 

योजना मौजूद नहीं थी।

विश्व मौसम विज्ञान कॉन्ग्रेस 2021
चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान कॉन्ग्रेस (World 
Meteorological Congress) 2021 ने वाटर एंड क्लाइमेट 
गठबंधन सहित एक जल घोषणा-पत्र (Water Declaration) 
का समर्थन किया है।
z	 इसने जल विज्ञान के लिये एक नई दृष्टि एवं रणनीति और संबंधित 

कार्य योजना को भी मंज़ूरी दी है।

विश्व मौसम विज्ञान कॉन्ग्रेस
z	 विश्व मौसम विज्ञान कॉन्ग्रेस, विश्व मौसम विज्ञान संगठन 

(WMO) का सर्वोच्च निकाय है। WMO मौसम विज्ञान, 
परिचालनात्मक जल विज्ञान और संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान हेतु 
संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। भारत इसका सदस्य है। स्टेट 
ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट नामक वार्षिक रिपोर्ट इसी के द्वारा तैयार 
की जाती है।

प्रमुख बिंदु
z	 जल घोषणा-पत्र (Water Declaration):

�	वर्ष 2030 तक बाढ़ और सूखे से संबंधित शीघ्र कार्रवाई करने 
के लिये प्रारंभिक चेतावनियाँ पृथ्वी पर हर जगह के लोगों को 
उपलब्ध होंगी।

�	सतत् विकास एजेंडे के तहत विकसित जल और जलवायु 
कार्रवाई की नीतियों को एकीकृत किया जाएगा ताकि लोगों को 
इसका अधिकतम लाभ मिल सके।

�	सदस्य इन लक्ष्यों को क्षमता विकास, ज्ञान के आदान-प्रदान और 
सूचना साझाकरण आदि के लिये साझेदारी के माध्यम से आगे 
बढ़ाएंगे।

z	 वाटर एंड क्लाइमेट गठबंधन (Water and Climate 
Coalition):
�	गठबंधन को जल विज्ञान (हाइड्रोलॉजिकल), निम्न तापमंडल 

(क्रायोस्फीयर), मौसम विज्ञान एवं जलवायविक सूचनाओं के 
साझाकरण और पहुँच को बढ़ावा देने के लिये बनाया गया है।

�	इसका उद्देश्य भविष्य के जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ 
जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु लचीले 
जल अनुकूलन को बढ़ावा देना है।

�	साथ ही जल से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों 
(SDGs), विशेष रूप से SDG 6 (सभी के लिये जल और 
स्वच्छता) की प्रगति में तेज़ी लाना भी है।

हॉर्नबिल और ट्रॉपिकल वन
हाल ही में दो वैज्ञानिक संगठनों के शोधकर्त्ताओं द्वारा इस विषय पर 

अध्ययन किया गया कि अरुणाचल प्रदेश के ‘नामदफा टाइगर रिज़र्व’ में 
मौजूद पौधों और हॉर्नबिल ने एक-दूसरे के वितरण को किस प्रकार 
प्रभावित किया।
z	 यह अध्ययन इस तर्क को मज़बूत करता है कि ‘हॉर्नबिल’ जंगल के 

‘बागवान या किसान’ हैं और वे अपने बीज प्रकीर्णन के माध्यम से 
अपने स्वयं के लिये खेती करते हैं।

प्रमुख बिंदु
z	 अध्ययन के विषय में

�	उष्णकटिबंधीय वनों के साथ हॉर्नबिल का सहजीवी संबंध होता 
है। लंबी अवधि में, यह सहजीवी संबंध संभवतः ऐसे बागों का 
निर्माण करता है, जो हॉर्नबिल को आकर्षित करता है।

�	अध्ययन से पता चलता है कि कैनरियम जैसे दुर्लभ वृक्ष वाले 
वन बड़ी संख्या में हॉर्नबिल को आकर्षित करते हैं। वहीं 
परिणामस्वरूप हॉर्नबिल इन वन क्षेत्रों में अधिक संख्या में पौधों 
की प्रजातियों की एक विविध सरणी के बीजों का प्रकीर्णन करते 
हैं।

z	 हॉर्नबिल 
�	परिचय: हॉर्नबिल (बुसेरोटिडे परिवार) उष्णकटिबंधीय और 

उपोष्णकटिबंधीय अफ्रीका और एशिया में पाए जाने वाले 
पक्षियों का एक परिवार है।

�	भारत में: भारत में हॉर्नबिल की नौ प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
�	पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत के भीतर हॉर्नबिल प्रजातियों की 

विविधता सबसे अधिक है।
�	वे पूर्वोत्तर में कुछ जातीय समुदायों के विशेष रूप से 

अरुणाचल प्रदेश के ‘न्याशी’ समुदाय का सांस्कृतिक 
प्रतीक हैं।
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�	नगालैंड में मनाए जाने वाले ‘हॉर्नबिल उत्सव’ का नाम 
‘हॉर्नबिल’ पक्षी के नाम पर रखा गया है। यह नगाओं के 
लिये सबसे सम्मानित और प्रशंसित पक्षी है।

�	खतरें
�	हॉर्नबिल का शिकार उनके ‘कास्क’ (ऊपरी चोंच) और 

उनके पंखों के लिये किया जाता है। उनके माँस और उनके 
शरीर के अंगों के औषधीय महत्त्व के चलते भी उनका 
अवैध शिकार किया जाता है।

�	असली ‘हॉर्नबिल कास्क’ के बजाय हेडगियर के लिये 
फाइबर-ग्लास चोंच के उपयोग को बढ़ावा देने वाले एक 
संरक्षण कार्यक्रम ने इस खतरे को कम करने में मदद की 
है।

�	ऐसे वृक्षों, जहाँ हॉर्नबिल पक्षी घोंसला बनाते हैं, की अवैध 
कटाई से उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं।

UNEP उत्पादन अंतराल रिपोर्ट
चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रमुख शोध संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 
(UNEP) द्वारा वर्ष 2021 के लिये उत्पादन अंतराल रिपोर्ट जारी की 
गई।
z	 2019 में पहली बार लॉन्च की गई उत्पादन अंतराल रिपोर्ट, सरकारों 

द्वारा नियोजित जीवाश्म ईंधन उत्पादन और वैश्विक उत्पादन स्तरों 
के बीच विसंगति को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस 
तक सीमित करने के अनुरूप है।

z	 UNEP की प्रमुख रिपोर्ट्स: एमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप 
रिपोर्ट, ग्लोबल एन्वायरनमेंट आउटलुक, मेकिंग पीस विद नेचर।

कामेंग नदी में बड़े पैमाने पर मछलियों की मृत्यु
चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन के सीमा के निकट 3.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 
हुए भूस्खलन से अरुणाचल प्रदेश की कामेंग नदी में बड़े पैमाने पर 
मछलियों की मौत हो गई है।
z	 इस क्षेत्र को भूकंपीय ज़ोन V में रखा गया है, इसका अभिप्राय है 

कि यह भूकंप के लिये सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र है।

प्रमुख बिंदु
z	 परिचय:

�	यह भूकंप नदी के स्रोत के आस-पास के क्षेत्र में समुद्र तल से 
लगभग 6,300 मीटर की ऊँचाई पर आया।

�	भूस्खलन के कारण कई टन कीचड़ और चट्टानों का नदी में 
समावेश हुआ, जिससे जल का प्रवाह काफी हद तक कम हो 
गया।

�	बहुत अधिक मलबों के कारण नदी नदी का रंग काला हो गया 
परिणामतः ऑक्सीजन की कम घुलित मात्रा के चलते मछलियाँ 
मृत पाई गईं।

�	कम घुलित ऑक्सीजन सांद्रता प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से 
उत्पन्न हो सकती है जिसमें मौसमी नदियों के प्रवाह में परिवर्तन 
और जल स्तर में खारापन/लवणता और ऊष्मीय स्तरीकरण दोनों 
शामिल हैं।

�	कम घुलित ऑक्सीजन का स्तर भी इस प्रणाली में ऑक्सीजन 
की अत्यधिक मांग का संकेत दे सकता है।

z	 कामेंग नदी:
�	यह तवांग ज़िले में भारत-तिब्बत सीमा पर बर्फ से ढकी गोरी 

चेन पर्वत (Gori Chen Mountain) के नीचे हिमनद 
झील से निकलती है।

�	कामेंग एक सीमा पारीय (Transboundary) नदी नहीं 
है।

�	यह पश्चिम कामेंग ज़िले के भालुकपोंग क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश 
और असम के सोनितपुर ज़िले से होकर बहती है।

�	अपने निचले बहाव क्षेत्र में यह एक गुंफित (Braided) नदी 
बन जाती है और यह ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियों में 
से एक है।

�	यह असम के कोलिया भोमोरा सेतु पुल के पूर्व में स्थित तेजपुर 
में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है।

�	यह पूर्वी कामेंग ज़िले और पश्चिम कामेंग ज़िलों के बीच की 
सीमा का निर्माण करती है।

�	यह अपने पश्चिम (अरुणाचल प्रदेश) में सेसा और ईगलनेस्ट 
अभयारण्यों और पूर्व में पक्के बाघ अभयारण्य (अरुणाचल 
प्रदेश) के बीच सीमा का निर्धारण करती है।

�	डफला पहाड़ियाँ पूर्व में हैं और आका पहाड़ियाँ कामेंग नदी के 
पश्चिम में स्थित हैं।

�	सहायक नदियाँ: टिप्पी, टेंगा, बिचोम और दिरांग चु।
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वर्ष 2070 तक ‘कार्बन तटस्थता’ का लक्ष्य: भारत
चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने घोषणा की है कि वह अपने पाँच सूत्री कार्य 
योजना के हिस्से के रूप में वर्ष 2070 तक ‘कार्बन तटस्थता’ का लक्ष्य 
प्राप्त कर लेगा, जिसमें वर्ष 2030 तक उत्सर्जन को 50% तक कम करना 
भी शामिल है।
z	 भारत ने यह घोषणा ग्लासगो में आयोजित ‘कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़-

26’ जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान की है, साथ ही भारत ने 
विकसित देशों से जलवायु वित्तपोषण के अपने वादे को पूरा करने 
का भी आग्रह किया है।

z	 हालाँकि भारत ने अभी तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र 
फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के लिये इन प्रतिबद्धताओं के 
साथ एक अद्यतित ‘राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान’ (NDCs) 
प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रमुख बिंदु
z	 परिचय:

�	‘नेट ज़ीरो’ अथवा कार्बन तटस्थता का आशय ऐसी स्थिति से 
है, जिसमें किसी देश का कुल उत्सर्जन, वातावरण से अवशोषित 
कार्बन डाइऑक्साइड के समान होता है,इसमें पेड़ों अथवा जंगलों 
द्वारा या अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड 
को वातावरण से हटाना शामिल है।

भारत के नए नवीकरणीय लक्ष्य:
z	 वर्ष 2019 में भारत ने घोषणा की कि वह वर्ष 2030 तक नवीकरणीय 

ऊर्जा की अपनी स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट (GW) तक 
प्रस्थापित करेगा।
�	इस घोषणा से पहले भारत का सार्वजनिक रूप से घोषित लक्ष्य 

वर्ष 2022 तक 175 GW था।

संबंधित पहलें:
PM-कुसुम:

यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ-ग्रिड सौर पंपों की स्थापना का समर्थन 
करने और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता को कम करने के लिये 
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शुरू किया गया 
था।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PIL) योजना:
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना "उच्च दक्षता वाले सौर पीवी 

मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम" को भारत में सेल, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन 
जैसे अपस्टेज वर्टिकल घटकों सहित उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल 

के निर्माण के समर्थन के लिये 4500 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ 
प्रारंभ किया गया था और यह सौर फोटोवोल्टिक (PV) क्षेत्र में आयात 
निर्भरता को कम करती है।

सौर पार्क योजना:
बड़े पैमाने पर ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की सुविधा के 

लिये मार्च 2022 तक 40 गीगावाट क्षमता की लक्ष्य क्षमता के साथ "सौर 
पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास" की एक 
योजना लागू की जा रही है।

रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम फेज-II:
z	 यह आवासीय क्षेत्र को 4 गीगावाट तक की सोलर रूफ टॉप क्षमता 

की वित्तीय सहायता प्रदान करता है और पिछले वर्ष की तुलना में 
वृद्धिशील उपलब्धि के लिये बिजली वितरण कंपनियों को प्रोत्साहित 
करने का प्रावधान है। 

z	 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (CPSU) योजना:
�	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा घरेलू सेल और मॉड्यूल 

के साथ 12 गीगावाट ग्रिड-कनेक्टेड सौर पीवी विद्युत 
परियोजनाओं की स्थापना के लिये एक योजना लागू की जा रही 
है। इस योजना के तहत व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण सहायता 
प्रदान की जाती है।

z	 हाइड्रोजन मिशन:
�	प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के शुभारंभ की घोषणा की 

और भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन एवं निर्यात के लिये एक 
वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा।

z	 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन:
�	ISA एक अंतर-सरकारी संधि-आधारित संगठन है, जिसके 

पास वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी की लागत को कम करने में 
मदद करके सौर विकास को उत्प्रेरित करने का वैश्विक जनादेश 
है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ISA में शामिल होने वाला 
101वाँ सदस्य देश बन गया है।

z	 OSOWOG:
�	OSOWOG को भारत और यूके द्वारा संयुक्त रूप से ग्लासगो 

में COP26 क्लाइमेट मीट में जारी किया गया था।
z	 राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति: 

�	राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति, 2018 का मुख्य उद्देश्य पवन 
और सौर संसाधनों, पारेषण बुनियादी ढाँचे और भूमि के इष्टतम 
तथा कुशल उपयोग के लिये बड़े ग्रिड से जुड़े पवन-सौर पीवी 
हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा देने के लिये एक ढाँचा प्रदान करना 
है।
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z	 राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति: 
�	राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति को अक्तूबर 2015 में भारतीय 

विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में 7600 किलोमीटर की 
भारतीय तटरेखा के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा विकसित करने 
के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया था।

z	 विद्युत उत्पादन के लिये अन्य नवीकरणीय वस्तुएँ:
�	शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों/अवशेषों से ऊर्जा 

उत्पादन पर कार्यक्रम।
�	चीनी मिलों और अन्य उद्योगों में बायोमास आधारित सह 

उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये योजना।
�	बायोगैस पावर (ऑफ-ग्रिड) उत्पादन और थर्मल एप्लीकेशन 

प्रोग्राम (BPGTP)।
�	नया राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम 

(NNBOMP)।

हरित वित्तपोषण
चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने COP-26 जलवायु शिखर 
सम्मेलन में घोषणा की है कि भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन 
स्थिति प्राप्त करेगा।
z	 इन जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिये भारत जैसे देश को अगले 

दस वर्षों में अतिरिक्त वित्तपोषण के लिये लगभग 1 ट्रिलियन 
अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।

प्रमुख बिंदु:
z	 परिचय:

�	ग्रीन फाइनेंसिंग सार्वजनिक, निजी और गैर-लाभकारी क्षेत्रों से 
सतत् विकास प्राथमिकताओं के लिये वित्तीय प्रवाह (बैंकिंग, 
माइक्रो-क्रेडिट, बीमा और निवेश से) के स्तर को बढ़ाने के लिये 
है।

�	इसका एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा पर्यावरणीय और सामाजिक 
ज़ोखिमों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना है, ऐसे अवसरों का 
लाभ उठाना जो प्रतिफल की एक अच्छी दर और पर्यावरणीय 
लाभ के साथ ही अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।

z	 जलवायु (हरित) वित्त की आवश्यकता: 
�	‘प्रदूषणकर्त्ता द्वारा भुगतान’ का सिद्धांत (Polluter Pays 

Principle) 
�	‘प्रदूषणकर्त्ता द्वारा भुगतान’ का सिद्धांत (Polluter 

Pays Principle) आमतौर पर स्वीकृत प्रथा है 
जिसके अनुसार प्रदूषण उत्पन्न करने वालों को मानव 
स्वास्थ्य या पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिये इसके 
प्रबंधन की लागत वहन करनी चाहिये।

�	सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमता 
(सीबीडीआर-आरसी):
�	यह जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में अलग-अलग 

देशों की विभिन्न क्षमताओं और अलग-अलग ज़िम्मेदारियों 
को स्वीकार करता है।

�	अंतर्निहित सिद्धांत: विकसित देश ऐतिहासिक रूप से प्रमुख 
पर्यावरण प्रदूषक रहे हैं।
�	इसलिये उपर्युक्त सिद्धांतों के आधार पर विकसित देश 

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये प्रौद्योगिकी और वित्त 
प्रदान करने हेतु नैतिक रूप से ज़िम्मेदार हैं।

z	 जलवायु वित्तपोषण की स्थिति:
�	विकसित देशों से अपेक्षित योगदान: विकसित देशों से आवश्यक 

जलवायु वित्त विकासशील देशों को उनके जलवायु लक्ष्यों को 
पूरा करने के लिये प्रतिवर्ष 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हस्तांतरित 
करना।

�	विकसित देशों द्वारा वास्तविक योगदान: वर्ष 2010 में ‘कैनकन 
समझौतों’ के माध्यम से विकसित देशों ने विकासशील देशों की 
ज़रूरतों को पूरा करने के लिये वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष संयुक्त 
रूप से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लक्ष्य हेतु 
प्रतिबद्धता ज़ाहिर की थी।

z	 हालाँकि ‘ग्लासगो जलवायु समझौते’ (COP26) ने नोट किया 
कि विकसित देशों की प्रतिबद्धता अभी तक पूरी नहीं हुई है।

z	 इस संबंध में ‘COP26’ ने ‘संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन 
क्लाइमेट चेंज’ (UNFCCC) को वित्त पर स्थायी समिति से 
वर्ष 2022 में ऐसे देशों पर एक रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया 
है, जो विकासशील देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये प्रतिवर्ष 
100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की 
दिशा में प्रगति कर रहे हैं।

z	 ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट फाइनेंसिंग:
�	जलवायु वित्त के प्रावधान को सुविधाजनक बनाने हेतु 

UNFCCC ने विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन प्रदान 
करने के लिये वित्तीय तंत्र की स्थापना की है।
�	क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अनुकूलन कोष: इसका उद्देश्य 

उन परियोजनाओं और कार्यक्रमों को वित्तपोषित करना है, 
जो विकासशील देशों में संवेदनशील समुदायों की मदद 
करते हैं और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिये 
क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार हैं।

�	ग्रीन क्लाइमेट फंड: यह वर्ष 2010 में स्थापित 
UNFCCC का वित्तीय तंत्र है।
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�	भारत, प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पेरिस 
समझौते की जलवायु वित्त प्रतिबद्धता को पूरा करने के 
लिये विकसित देशों पर ज़ोर दे रहा है।

�	वैश्विक पर्यावरण कोष (GEF): वर्ष 1994 में कन्वेंशन 
लागू होने के बाद से ‘वैश्विक पर्यावरण कोष’ ने वित्तीय 
तंत्र की एक परिचालन इकाई के रूप में कार्य किया है।

�	यह एक निजी इक्विटी फंड है जो जलवायु परिवर्तन के 
तहत स्वच्छ ऊर्जा में निवेश द्वारा दीर्घकालिक वित्तीय रिटर्न 
प्राप्त करने पर केंद्रित है।

�	जीईएफ दो अतिरिक्त फंड, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड 
(SCCF) और कम विकसित देशों के फंड (LDCF) 
का भी रखरखाव करता है।

भारत में जलवायु वित्तपोषण:
z	 घरेलू संसाधनों से वित्तपोषण: भारत की जलवायु क्रियाओं को अब 

तक बड़े पैमाने पर घरेलू संसाधनों द्वारा वित्तपोषित किया गया है।
�	वर्ष 2014 और 2019 के बीच यूएनएफसीसीसी द्वारा जारी भारत 

की तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, वैश्विक 
पर्यावरण सुविधा और हरित जलवायु कोष ने कुल 165.25 
मिलियन यूएसडी का अनुदान प्रदान किया है।

z	 हरित वित्तपोषण के लिये धन: जलवायु परिवर्तन से संबंधित हरित 
वित्तपोषण प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) 
और राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफ) द्वारा जुटाया जाता है।
�	भारत सरकार जलवायु परिवर्तन के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना के 

तहत स्थापित आठ मिशनों के माध्यम से वित्तपोषण भी प्रदान 
करती है।

�	इसने वित्त मंत्रालय में एक जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई 
(सीसीएफयू) की स्थापना की है, जो सभी जलवायु परिवर्तन 
वित्तपोषण मामलों के लिये नोडल एजेंसी है।

ग्लासगो ग्लेशियर: अंटार्कटिका

चर्चा में क्यों?
हाल ही में अंटार्कटिका में 100 किमी. लंबा बर्फ का पिंड जो तेज़ी 

से पिघल रहा है, को औपचारिक रूप से ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन 
के बाद ग्लासगो ग्लेशियर नाम दिया गया।
z	 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 

(UNFCCC) के COP का 26वाँ सत्र ब्रिटेन के ग्लासगो में 
आयोजित किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु
z	 शोध: इंग्लैंड में लीड्स विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका 

के गेट्ज़ बेसिन में ग्लेशियरों की एक शृंखला का अध्ययन किया 
है।

z	 जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 1994 और 2018 के बीच पश्चिम 
अंटार्कटिका के गेट्ज़ बेसिन में 14 ग्लेशियरों की मोटाई औसतन 
25% कम हो गई है। पिछले 25 वर्षों में इस क्षेत्र से 315 गीगाटन 
बर्फ पिघल गई जो वैश्विक समुद्र के स्तर में वृद्धि में योगदान दे रही 
है।

z	 गेट्ज़ बेसिन अंटार्कटिका के सबसे बड़े आइस शेल्फ का हिस्सा है। 
शेल्फ अधिक परिवर्तनशील समुद्री बल के अधीन होता है, यह एक 
ऐसी प्रक्रिया है जहाँ अन्य अंटार्कटिक शेल्फ की तुलना में अपेक्षाकृत 
गर्म गहरे समुद्र का पानी ग्लेशियरों को पिघला देता है।

z	 अन्य ग्लेशियरों के नाम: आठ नए नामित ग्लेशियर निम्नलिखित पर 
आधारित हैं:
�	स्टॉकहोम सम्मेलन (1972): स्टॉकहोम सम्मेलन के प्रमुख 

परिणामों में से एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) 
का निर्माण था।

�	विश्व जलवायु सम्मेलन, जिनेवा (1979): विश्व जलवायु 
सम्मेलन, जिसे अब आमतौर पर प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 
कहा जाता है, जिनेवा में आयोजित किया गया था।

�	रियो शिखर सम्मेलन (1992): इसने एजेंडा 21 नामक विकास 
प्रथाओं की एक सूची की सिफारिश की। इसने सतत् विकास 
की अवधारणा को पारिस्थितिक ज़िम्मेदारी के साथ संयुक्त 
आर्थिक विकास से जोड़ा।

�	COP-1 (बर्लिन, जर्मनी, 1995): जलवायु परिवर्तन पर 
संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (COP-1) के लिये COP-1 
का आयोजन वर्ष 1995 में बर्लिन में किया गया।
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�	क्योटो प्रोटोकॉल (1997): क्योटो में विकसित देश वर्ष 2008 
और 2012 के बीच वर्ष 1990 के स्तर से नीचे ग्रीनहाउस गैस 
उत्सर्जन में 5.2% की कमी के सामूहिक लक्ष्य पर सहमत हुए।

�	COP-13 (बाली, इंडोनेशिया, 2007): पार्टियों ने बाली 
रोडमैप और बाली कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की, जिसने 
वर्ष 2012 के बाद के परिणाम की ओर अग्रसर किया।

�	COP-21 (पेरिस, 2015): वैश्विक तापमान को पूर्व-
औद्योगिक समय से 2.0C से नीचे रखना और उसे 1.5C तक 
और भी अधिक सीमित करने का प्रयास करना।
�	इसके लिये विकसित देशों को वर्ष 2020 के बाद भी 

वार्षिक रूप से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग 
संबंधी प्रतिबद्धता बनाए रखने की आवश्यकता है।

�	इंचियोन: ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) दक्षिण कोरिया के 
इंचियोन में स्थित है।

z	 महत्त्व: पिछले 40 वर्षों में उपग्रहों द्वारा हिमशैल के आकार में वृद्धि 
होने की घटनाओं, ग्लेशियरों के प्रवाह में परिवर्तन और ग्लोबल 
वार्मिंग के विनाशकारी प्रभाव के कारण बर्फ को तेज़ी से पिघलते 
देखा गया है।
�	प्रमुख जलवायु संधियों, सम्मेलनों और रिपोर्टों के अतिरिक्त 

ग्लेशियरों का नामकरण पिछले 42 वर्षों में ‘जलवायु परिवर्तन 
विज्ञान एवं नीति पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग’ का जश्न मनाने का 
एक शानदार तरीका रहा है।

प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना
चर्चा में क्यों?   

सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (Centre for Science 
and Environment- CSE) द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट में 
उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2008 में शुरू की गई प्रदर्शन, उपलब्धि 
और व्यापार योजना (Perform, Achieve and Trade- 
PAT) प्रभावी नहीं है।
z	 PAT योजना भारतीय उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने और 

ग्रीनहाउस गैस को कम करने के लिये शुरू की गई थी।
z	 रिपोर्ट में योजना की अक्षमता को गैर-पारदर्शिता, अधूरे लक्ष्यों और 

समय-सीमा कि उपेक्षा के लिये ज़िम्मेदार ठहराया गया है।

प्रमुख बिंदु 
z	 प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना के बारे में:

�	PAT ऊर्जा गहन उद्योगों की ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु लागत 
प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये एक बाज़ार आधारित तंत्र है।

�	ऊर्जा दक्षता के राष्ट्रीय मिशन के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 
(Bureau of Energy Efficiency- BEE) द्वारा 
PAT के लिये वर्ष 2011 में भारत में ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र 
(Energy Savings Certificates- ESCerts)) 
प्रस्तुत किये गए थे।
�	NMEEE वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC) 
के तहत आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक है।

z	 ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ESCerts):
�	यह बड़े ऊर्जा-गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में तीव्रता लाने के 

साथ-साथ उन्हें प्रोत्साहन देने हेतु एक बाजार-आधारित तंत्र है।
�	अंडर अचीवर्स (Under Achievers) द्वारा ESCerts 

की खरीद दो पावर एक्सचेंजों - इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 
(IEX) और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) 
के माध्यम से की जाती है।

�	इस योजना में भाग लेने वाले उद्योगों को नामित खरीदार 
(Designated Shoppers) कहा जाता है।

z	 कवर किये गए क्षेत्र:
�	PAT में शामिल 13 ऊर्जा-गहन क्षेत्र: थर्मल पावर प्लांट 

(TPP), सीमेंट, एल्युमीनियम, लोहा और इस्पात, लुगदी तथा 
कागज़, उर्वरक, क्लोर-क्षार, पेट्रोलियम रिफाइनरी, 
पेट्रोकेमिकल्स, वितरण कंपनियाँ, रेलवे, कपड़ा एवं वाणिज्यिक 
भवन (होटल व हवाई अड्डे)।

z	 ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु अन्य पहलें:
�	मानक और लेबलिंग
�	ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC)
�	मांग पक्ष प्रबंधन
�	साथी पोर्टल

फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स (FFV)
चर्चा में क्यों? 

हाल ही में  सरकार द्वारा भारत में ऑटोमोबाइल निर्माताओं को 
समयबद्ध तरीके से बीएस-6 मानदंडों का अनुपालन करने वाले फ्लेक्स 
फ्यूल व्हीकल (Flex Fuel Vehicles- FFV) और फ्लेक्स 
फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Flex Fuel Strong 
Hybrid Electric Vehicles-FFV-SHEV) का निर्माण 
शुरू करने का आह्वान किया है।



www.drishtiias.com/hindi

7575|| PT SPRINT (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) || 2022

प्रमुख बिंदु 
z	 FFV और  FFV-SHEV के बारे में:

�	फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल (FFV): इनमें ऐसे इंजन लगे होते हैं 
जो फ्लेक्सिबल फ्यूल (पेट्रोल और इथेनॉल का संयोजन, जिसमें 
100% तक इथेनॉल शामिल हो सकता है।) पर चलने में सक्षम 
होते हैं।

�	फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FFV-
SHEV): जब FFV को मज़बूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक 
तकनीक के साथ एकीकृत किया जाता है, तो इसे FFV-
SHEV कहा जाता है।
�	पूर्ण हाइब्रिड व्हीकल्स/वाहनों (Full Hybrid 

Vehicles) के लिये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक और शब्द है, 
जिसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या पेट्रोल मोड पर चलने की 
क्षमता होती है। 

�	इसके विपरीत माइल्ड हाइब्रिड (Mild Hybrids) 
विशुद्ध रूप से इनमें से किसी एक मोड पर नहीं चल सकते 
हैं और द्वितीयक मोड का उपयोग केवल प्रणोदन के मुख्य 
मोड के पूरक के रूप में करते हैं।

�	FFVs की शुरुआत में तेज़ी लाने हेतु उत्पादन आधारित 
प्रोत्साहन योजना (PLI) में फ्लेक्स ईंधन के ऑटोमोबाइल और 
ऑटो घटकों को शामिल किया गया है।

बीएस-VI ईंधन मानदंड:  
z	 भारत स्टेज (BS) मोटर वाहनों से वायु प्रदूषकों के उत्पादन को 

नियंत्रित करने के लिये भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्सर्जन मानक 
है।

z	 भारत सीधे BS-IV से BS-VI मानदंडों में स्थानांतरित हो गया। 
BS-VI वाहनों में स्विच वर्ष 2022 में होना था, लेकिन खराब हवा 
की स्थिति को देखते हुए इस कदम को चार वर्ष आगे बढ़ा दिया 
गया था।

z	 BS-VI ईंधन में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा 20 से 40 माइक्रोग्राम 
प्रति क्यूबिक मीटर तक होती है जबकि BS-IV ईंधन में यह 120 
माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक होती है।

z	 BS-VI ईंधन मौजूदा BS-IV स्तरों से सल्फर की मात्रा को 5 
गुना कम कर देगा। इसमें बीएस-IV में 50 पीपीएम के मुकाबले 
10 पीपीएम सल्फर है।
�	ईंधन में सल्फर सूक्ष्म कणों के उत्सर्जन में योगदान देता है। ईंधन 

में उच्च सल्फर सामग्री भी ऑटोमोबाइल इंजन के क्षरण और 
घिसाव का कारण बनती है।

z	 BS-VI ईंधन के साथ प्रत्येक किलोमीटर पर एक कार 80% कम 
पार्टिकुलेट मैटर और लगभग 70% कम नाइट्रोजन ऑक्साइड 
उत्सर्जित करेगी।

z	 BS-VI ईंधन की तुलना में BS-VI ईंधन में वायु प्रदूषक बहुत 
कम होते हैं।

z	 BS-VI मानदंड ईंधन के अधूरे दहन के कारण उत्पन्न होने वाले 
उत्सर्जन में कुछ हानिकारक हाइड्रोकार्बन के स्तर को कम करने का 
भी प्रयास करते हैं।

जवै ऊर ज्ा फसलों का कृषि क्षेत्रों पर शीतलन प्रभाव
चर्चा में क्यों?

एक नए अध्ययन में पाया गया है कि वार्षिक फसलों को बारहमासी 
जैव ऊर्जा फसलों में परिवर्तित करने से उन क्षेत्रों पर शीतलन प्रभाव उत्पन्न 
हो सकता है, जहाँ उनकी खेती की जाती है।
z	 शोधकर्ताओं ने भविष्य की जैव ऊर्जा फसल की खेती के परिदृश्यों 

की एक शृंखला के जैव-भौतिक जलवायु प्रभाव का अनुकरण 
किया। नीलगिरि, चिनार, विलो, मिसकैंथस और स्विचग्रास अध्ययन 
में इस्तेमाल की जाने वाली जैव ऊर्जा फसलें थीं।

z	 अध्ययन ने फसलों के प्रकार के उस महत्त्व को भी प्रदर्शित किया, 
जिस पर मूल भूमि उपयोग आधारित जैव ऊर्जा फसलों का विस्तार 
किया जाता है।

जैव ऊर्जा फसलें
z	 वे फसलें जिनसे जैव ईंधन का उत्पादन या निर्माण किया जाता है, 

जैव ईंधन फसलें या जैव ऊर्जा फसलें कहलाती हैं। "ऊर्जा फसल" 
एक शब्द है जिसका उपयोग जैव ईंधन फसलों का वर्णन करने के 
लिये किया जाता है।
�	इनमें गेहूँ, मक्का, प्रमुख खाद्य तिलहन/खाद्य तेल, गन्ना और 

अन्य फसलें शामिल हैं।
z	 जीवाश्म ईंधन की तुलना में जैव ईंधन के कई फायदे हैं, जिसमें कम 

प्रदूषक होते हैं और इनमें कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी 
ग्रीनहाउस गैसों को वातावरण में छोड़ने की क्षमता शामिल है। वे 
पर्यावरण के अनुकूल भी हैं और ऊर्जा निगम अक्सर जैव ईंधन को 
गैसोलीन के साथ मिलाते हैं।

प्रमुख बिंदु 
z	 −0.08 ~ +0.05 ग्लोबल नेट एनर्जी चेंज:

�	बायोएनर्जी फसलों के तहत खेती का क्षेत्र वैश्विक कुल भूमि 
क्षेत्र का 3.8% ±  0.5% है, लेकिन वे मज़बूत क्षेत्रीय जैव-
भौतिक प्रभाव डालते हैं, जिससे -0.08 ~ +0.05 डिग्री 
सेल्सियस के वायु तापमान में वैश्विक शुद्ध परिवर्तन होता है।

�	बड़े पैमाने पर बायोएनर्जी फसल की खेती के 50 वर्षों के बाद 
मज़बूत क्षेत्रीय विरोधाभासों और अंतर-वार्षिक परिवर्तनशीलता 
के साथ वैश्विक वायु तापमान में 0.03 ~ 0.08 डिग्री सेल्सियस 
की कमी आएगी।
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z	 कार्बन कैप्चर और स्टोरेज पर प्रभाव:
�	कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (BECCS) के साथ बड़े पैमाने 

पर बायोएनर्जी फसल की खेती को वातावरण से 
कार्बनडाईऑक्साइड को हटाने हेतु एक प्रमुख नेगेटिव  एमिशन 
टेक्नोलॉजी (Negative Emission Technology-
NET) के रूप में पहचाना गया है।

z	 बड़े स्थानिक बदलाव:
�	बड़े पैमाने पर जैव-ऊर्जा फसल की खेती वैश्विक स्तर पर एक 

जैव भौतिक शीतलन प्रभाव को प्रेरित करती है, लेकिन हवा के 
तापमान में परिवर्तन में मजबूत स्थानिक भिन्नताएंँ और अंतर-
वार्षिक परिवर्तनशीलता होती है।

�	बायोएनर्जी फसल परिदृश्यों में तापमान परिवर्तन में विश्व के 
अन्य क्षेत्रों में बहुत बड़ी स्थानिक भिन्नताएंँ और महत्त्वपूर्ण 
जलवायु टेलीकनेक्शन हो सकते हैं। 

z	 पर्माफ्रॉस्ट को विगलन से बचाएँ:
�	यूरेशिया में 60°N और 80°N के बीच मज़बूत शीतलन 

प्रभाव, पर्माफ्रॉस्ट को पिघलने से बचा सकता है या आर्द्रभूमि से 
मीथेन उत्सर्जन को कम कर सकता है।

�	पर्माफ्रॉस्ट अथवा स्थायी तुषार भूमि वह क्षेत्र है जो कम-से-कम 
लगातार दो वर्षों से शून्य डिग्री सेल्सियस (32 डिग्री F) से कम 
तापमान पर जमी हुई अवस्था में है।

z	 नीलगिरि स्विचग्रास से बेहतर है:
�	नीलगिरि की खेती आमतौर पर शीतलन प्रभाव दिखाती है, यदि 

स्विचग्रास को मुख्य बायोएनर्जी फसल के रूप में उपयोग किया 
जाता है तो यह अधिक बेहतर होती है जिसका अर्थ है कि 
नीलगिरी, भूमि को जैव-भौतिक रूप से ठंडा करने में स्विचग्रास 
से बेहतर है।

�	नीलगिरि के लिये शीतलन प्रभाव और स्विचग्रास हेतु वार्मिंग 
प्रभाव अधिक होता है।

�	जंगलों को स्विचग्रास में परिवर्तित करने से न केवल 
बायोफिजिकल वार्मिंग प्रभाव पड़ता है, बल्कि अन्य छोटी 
वनस्पतियों को बायोएनर्जी फसलों में परिवर्तित करने की तुलना 
में वनों की कटाई के माध्यम से अधिक कार्बन जारी किया जा 
सकता है।

भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021
चर्चा में क्यों? 

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 
(MoEFCC) ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021 जारी की है।

z	 अक्तूबर, 2021 में भारत के वन शासन में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने 
के लिये MoEFCC द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में 
एक संशोधन प्रस्तावित किया गया था।

प्रमुख बिंदु 
z	 भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के बारे में:

�	यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन है। इस रिपोर्ट 
को द्विवार्षिक रूप से ‘भारतीय वन सर्वेक्षण’ द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है।

�	वर्ष 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था वर्ष 2021 में 
भारत वन स्थिति रिपोर्ट (India State of Forest 
Report-ISFR) का यह 17वांँ प्रकाशन है।

�	ISFR का उपयोग वन प्रबंधन के साथ-साथ वानिकी और कृषि 
वानिकी क्षेत्रों में नीतियों के नियोजन एवं निर्माण में किया जाता 
है।

�	वनों की तीन श्रेणियों का सर्वेक्षण किया गया है जिनमें शामिल 
हैं- अत्यधिक सघन वन (70% से अधिक चंदवा घनत्व), 
मध्यम सघन वन (40-70%) और खुले वन (10-40%)।

�	स्क्रबस (चंदवा घनत्व 10% से कम) का भी सर्वेक्षण किया 
गया लेकिन उन्हें वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया।

z	 ISFR 2021 की विशेषताएंँ: 
�	इसने पहली बार टाइगर रिज़र्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के 

जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं में वन आवरण का आकलन 
किया है।

�	वर्ष 2011-2021 के मध्य बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में 37.15 
वर्ग किमी (0.32%) की वृद्धि हुई है, लेकिन बाघ अभयारण्यों 
में 22.6 वर्ग किमी (0.04%) की कमी आई है।
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�	इन 10 वर्षों में 20 बाघ अभयारण्यों में वनावरण में वृद्धि हुई है, 
साथ ही 32 बाघ अभयारण्यों के वनावरण क्षेत्र में कमी आई।

�	बक्सा (पश्चिम बंगाल), अनामलाई (तमिलनाडु) और इंद्रावती 
रिज़र्व (छत्तीसगढ़) के वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है जबकि 
कवल (तेलंगाना), भद्रा (कर्नाटक) और सुंदरबन रिज़र्व 
(पश्चिम बंगाल) में हुई है।

�	अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिज़र्व में सबसे अधिक 
लगभग 97% वन आवरण है।

z	 रिपोर्ट के निष्कर्ष:
�	क्षेत्र में वृद्धि:

�	पिछले दो वर्षों में 1,540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त 
कवर के साथ देश में वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि 
जारी है।

�	भारत का वन क्षेत्र अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, यह 
देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है जो वर्ष 2019 में 
21.67% से अधिक है।

�	वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है।
�	वनों में वृद्धि/कमी:

�	वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में 
तेलंगाना (3.07%), आंध्र प्रदेश (2.22%) और 
ओडिशा (1.04%) हैं।

�	वनावरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के पाँच राज्यों- 
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम और नगालैंड 
में हुई है।

�	उच्चतम वन क्षेत्र/आच्छादन वाले राज्य:
�	क्षेत्रफल की दृष्टि से: मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा 

वन क्षेत्र है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, 
ओडिशा और महाराष्ट्र हैं।

�	कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के 
मामले में शीर्ष पाँच राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, 
मेघालय, मणिपुर और नगालैंड हैं।

�	शब्द 'वन क्षेत्र' '(Forest Area) सरकारी रिकॉर्ड के 
अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है, जबकि 'वन 
आवरण' (Forest Cover) शब्द किसी भी भूमि पर 
पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है।

�	मैंग्रोव:
�	मैंग्रोव में 17 वर्ग किमी. की वृद्धि देखी गई है। भारत का 

कुल मैंग्रोव आवरण अब 4,992 वर्ग किमी. हो गया है।
�	जंगल में आग लगने की आशंका :

�	35.46% वन क्षेत्र जंगल की आग से ग्रस्त है। इसमें से 
2.81% अत्यंत अग्नि प्रवण है, 7.85% अति उच्च अग्नि 
प्रवण  है और 11.51% उच्च अग्नि प्रवण है।

�	वर्ष 2030 तक भारत में 45-64% वन जलवायु परिवर्तन 
और बढ़ते तापमान से प्रभावित होंगे।

�	सभी राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा और नगालैंड को 
छोड़कर) में वन अत्यधिक संवेदनशील जलवायु वाले 
हॉटस्पॉट होंगे। लद्दाख (वनावरण 0.1-0.2%) के सबसे 
अधिक प्रभावित होने की संभावना है।

�	कुल कार्बन स्टॉक:
�	देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन 

होने का अनुमान है, जिसमें वर्ष 2019 से 79.4 मिलियन 
टन की वृद्धि हुई है।

�	वन कार्बन स्टॉक का आशय कार्बन की ऐसी मात्रा से है 
जिसे वातावरण से अलग किया गया है और अब वन 
पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संग्रहीत किया जाता है, मुख्य 
रूप से जीवित बायोमास और मिट्टी के भीतर और कुछ 
हद तक लकड़ी और अपशिष्ट में भी।

�	बाँस के वन:
�	वर्ष 2019 में वनों में मौजूद बाँस की संख्या 13,882 

मिलियन से बढ़कर वर्ष 2021 में 53,336 मिलियन हो गई 
है।

z	 चिंताएँ
�	प्राकृतिक वनों में गिरावट:

�	मध्यम घने जंगलों या ‘प्राकृतिक वन’ में 1,582 वर्ग 
किलोमीटर की गिरावट आई है।

�	यह गिरावट खुले वन क्षेत्रों में 2,621 वर्ग किलोमीटर की 
वृद्धि के साथ-साथ देश में वनों के क्षरण को दर्शाती है।

�	साथ ही झाड़ी क्षेत्र में 5,320 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई 
है, जो इस क्षेत्र में वनों के पूर्ण क्षरण को दर्शाता है।

बहुत घने जंगलों में 501 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के वन आवरण में गिरावट:
पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन आवरण में कुल मिलाकर 1,020 वर्ग किलोमीटर 

की गिरावट देखी गई है।
z	 पूर्वोत्तर राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.98% हिस्सा है लेकिन 

कुल वन क्षेत्र का 23.75% हिस्सा है।
z	 पूर्वोत्तर राज्यों में गिरावट का कारण क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं, 

विशेष रूप से भूस्खलन और भारी बारिश के साथ-साथ मानवजनित 
गतिविधियों जैसे कि कृषि को स्थानांतरित करना, विकासात्मक 
गतिविधियों का दबाव और पेड़ों की कटाई को उत्तरदायी ठहराया 
गया है।
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सेराडो में वनों की कटाई: ब्राज़ील

चर्चा में क्यों?
वर्ष 2021 में वनों की कटाई ब्राज़ील के सेराडो में वर्ष 2015 के बाद 

से उच्चतम स्तर तक पहुँच गई है, जिससे वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे 
अधिक प्रजाति-समृद्ध सवाना की स्थिति पर आवाज़ उठाई है।
z	  यह पाया गया कि ब्राज़ील के अमेज़न में वनों की कटाई का क्षेत्र 

पिछले वर्ष (2020) से 22% की वृद्धि के बाद 15 वर्षों में सबसे 
उच्च स्तर पर पहुँच गया है।

प्रमुख बिंदु
z	 परिचय:

�	सेराडो ब्राज़ील के कई राज्यों में फैला हुआ है और दुनिया के 
सबसे बड़े सवाना में से एक है, जिसे अक्सर "डाउन साइड 
फ़ॉरेस्ट" कहा जाता है क्योंकि इसके पौधे की गहरी जड़ें सूखे 
और आग से बचने के लिये जमीन में डूबी रहती हैं।

�	सेराडो एक प्रमुख कार्बन सिंक है जो जलवायु परिवर्तन को 
रोकने में मदद करता है।

z	 सेराडो का विनाश:
�	सेराडो में इन पेड़ों, घासों और अन्य पौधों का विनाश ब्राज़ील 

के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत है, हालाँकि यह 
अधिक प्रसिद्ध अमेज़न वर्षावन की तुलना में बहुत कम घना 
जंगल है जो इसकी सीमा से लगा हुआ है।
�	जुलाई 2021 से अब तक 12 महीनों में सेराडो में वनों की 

कटाई और देशी वनस्पतियों की निकासी 8% से बढ़कर 
8,531 वर्ग किलोमीटर की हो गई है।

�	वैज्ञानिकों ने अपनी विकास समर्थक बयानबाज़ी के साथ वनों 
की कटाई को प्रोत्साहित करने और पर्यावरण प्रवर्तन की स्थिति 
के लिये सरकार को दोषी ठहराया है।

सवाना 
z	 परिचय

�	सवाना एक वनस्पति प्रकार है, जो गर्म और शुष्क जलवायु 
परिस्थितियों में पाई जाती है तथा इसमें कैनोपी (यानी बिखरे हुए 
वृक्ष) एवं ज़मीन पर लंबी घास की विशेषता मौजूद होती है।

�	सवाना के सबसे बड़े क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, 
ऑस्ट्रेलिया, भारत, म्याँँमार (बर्मा), थाईलैंड के एशियाई क्षेत्र 
और मेडागास्कर में पाए जाते हैं।

z	 सवाना का पर्यावरण:
�	सामान्य तौर पर, सवाना भूमध्य रेखा से 8° से 20° अक्षांशों के 

उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगती हैं।
�	सभी मौसमों में स्थितियाँ गर्म होती हैं, लेकिन हर वर्ष केवल 

कुछ महीनों के लिये वर्षा होती है - दक्षिणी गोलार्द्ध में अक्तूबर 
से मार्च तक और उत्तरी गोलार्द्ध में अप्रैल से सितंबर तक।

�	औसत वार्षिक वर्षा आमतौर पर 80 से 150 सेंटीमीटर होती है, 
हालाँकि कुछ केंद्रीय महाद्वीपीय स्थानों में यह 50 सेंटीमीटर 
जितनी कम हो सकती है।

�	शुष्क मौसम आमतौर पर बारिश के मौसम की तुलना में लंबा 
होता है, यह अलग-अलग क्षेत्रों में 2 से 11 महीनों तक हो होता 
है। शुष्क मौसम में औसत मासिक तापमान लगभग 10 से 20 
डिग्री सेल्सियस और बारिश के मौसम में 20 से 30 डिग्री 
सेल्सियस होता है।

z	 सवाना के उप-विभाजन:
�	शुष्क मौसम की लंबी अवधि के आधार पर सवाना को तीन 

श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है- आर्द्र, सूखा और 
कांँटेदार झाड़ी। आर्द्र सवाना में शुष्क मौसम आमतौर पर 3 से 
5 महीने तक रहता है, शुष्क सवाना में 5 से 7 महीने और 
कांँटेदार सवाना में यह और भी लंबा होता है।

�	एक वैकल्पिक उपविभाजन को सवाना वुडलैंड के रूप में जाना 
जाता है, जिसमें पेड़ और झाड़ियाँ एक हल्की छतरी बनाती हैं। 

�	कई उप-विभाजनों के बावजूद सभी सवाना कई विशिष्ट 
संरचनात्मक और कार्यात्मक विशेषताओं को साझा करते हैं।
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�	आमतौर पर उन्हें उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय 
वनस्पति प्रकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें 
निरंतर घास का आवरण होता है तथा जो कभी-कभी पेड़ों 
और झाड़ियों से युक्त होता है ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं 
जहांँ झाड़ियों में आग लगने की बारंबारता होती है और जहांँ 
मुख्य विकास पैटर्न बारी-बारी से मौसम से आपस में जुड़े 
होते हैं।

�	सवाना को भूमध्यरेखीय क्षेत्रों के वर्षावनों और उच्च उत्तरी 
एवं दक्षिणी अक्षांशों के रेगिस्तानों के बीच भौगोलिक तथा 
पर्यावरणीय संक्रमण क्षेत्र माना जा सकता है।

z	 वनस्पति:
�	सवाना में उगने वाली घास और पेड़ कम जल और गर्म तापमान 

के साथ जीवन के अनुकूल हो गए हैं।
�	उदाहरण के लिये, जब पानी प्रचुर मात्रा में होता है तो घास इस 

आर्द्र मौसम में तेज़ी से बढ़ती है।
�	कुछ पेड़ अपनी जड़ों में पानी जमा करते हैं और केवल आर्द्र 

मौसम में ही पत्तियों का सृजन करते हैं।
z	 जीव-जंतु:

�	यह हाथी, जिराफ, जेब्रा, गैंडा आदि सहित कई बड़े भूमि 
स्तनधारियों का घर है। अन्य जानवरों में बबून, मगरमच्छ, मृग 
आदि शामिल हैं।

�	सवाना बायोम के कई जानवर शाकाहारी होते हैं जो कई क्षेत्रों से 
इस क्षेत्र मंस पलायन करते हैं।

फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइज़ेशन मिशन
चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green 
Tribunal - NGT) ने 'फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइज़ेशन 
मिशन' के गठन का निर्देश दिया है।

प्रमुख बिंदु
z	 परिचय:

�	एनजीटी (NGT) कोयला ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा फ्लाई ऐश 
के 'अवैज्ञानिक संचालन और भंडारण' पर ध्यान देता है।

�	उदाहरण के लिये रिहंद जलाशय में औद्योगिक अपशिष्टों और 
फ्लाई ऐश की निकासी।

�	फ्लाई ऐश प्रबंधन और उपयोग मिशन (Fly Ash 
Management and Utilisation Mission), 
अप्रयुक्त फ्लाई ऐश के वार्षिक स्टॉक के निपटान की निगरानी 
के अलावा यह सुनिश्चित करेगा की 1,670 मिलियन टन 

(accumulated) फ्लाई ऐश का कम-से-कम खतरनाक 
तरीके से कैसे उपयोग किया जा सकता है और बिजली संयंत्रों 
द्वारा सभी सुरक्षा उपाय कैसे किये जा सकते हैं।

�	मिशन कोयला बिजली संयंत्रों में फ्लाई ऐश प्रबंधन की स्थिति 
का आकलन करने और व्यक्तिगत संयंत्रों द्वारा राख के उपयोग 
हेतु रोडमैप बनाने तथा कार्य योजना तैयार करने के लिये एक 
महीने के भीतर अपनी पहली बैठक आयोजित करेगा।
�	ये बैठकें एक वर्ष तक प्रत्येक माह आयोजित की जाएंगी।

z	 लक्ष्य:
�	फ्लाई ऐश और इससे संबंधित मुद्दों के प्रबंधन तथा निपटान हेतु 

समन्वय एवं निगरानी करना।
z	 प्रमुख और नोडल एजेंसी:

�	मिशन का नेतृत्त्व संयुक्त रूप से केंद्रीय पर्यावरण, वन और 
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय कोयला और बिजली मंत्रालय 
के सचिव तथा मिशन से संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव करेंगे।

�	MoEF&CC के सचिव समन्वय और अनुपालन के लिये 
नोडल एजेंसी होंगे।

फ्लाई ऐश
z	 परिचय:

�	फ्लाई ऐश (Fly Ash) प्राय: कोयला संचालित विद्युत 
संयंत्रों से उत्पन्न प्रदूषक है, जिसे दहन कक्ष से निकास गैसों द्वारा 
ले जाया जाता है।

�	इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर या बैग फिल्टर द्वारा निकास 
गैसों से एकत्र किया जाता है।

�	इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ESP) को एक फिल्टर उपकरण 
के रूप मंन परिभाषित किया जाता है, जिसका उपयोग प्रवाहित 
होने वाली गैस से धुएँ और धूल जैसे महीन कणों को हटाने के 
लिये किया जाता है।

�	इस उपकरण को प्रायः वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी गतिविधियों 
के लिये प्रयोग किया जाता है।

�	संयोजन: फ्लाई ऐश में पर्याप्त मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड 
(SiO2), एल्युमीनियम ऑक्साइड (Al2O3), फेरिक 
ऑक्साइड (Fe2O3) और कैल्शियम ऑक्साइड (CaO) 
शामिल होते हैं।

z	 गुण:
�	यह पोर्टलैंड सीमेंट के समान दिखता है परंतु रासायनिक रूप से 

अलग है।
�	पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण एक महीन पाउडर के रूप में 

संयोजनकारी सामग्री है जो चूना पत्थर और मिट्टी के 
मिश्रण को जलाने तथा पीसने से प्राप्त होता है।
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�	इसकी रासायनिक संरचना में कैल्शियम सिलिकेट, 
कैल्शियम एल्युमिनेट और कैल्शियम एल्युमिनोफेराइट 
शामिल हैं।

z	 प्रमुख विशेषता:
�	एक सीमेंट युक्त सामग्री वह है जो जल के साथ मिश्रित होने पर 

कठोर हो जाती है।
z	 अनुप्रयोग: इसका उपयोग कंक्रीट और सीमेंट उत्पादों, रोड बेस, 

मेटल रिकवरी और मिनरल फिलर आदि में किया जाता है।
z	 हानिकारक प्रभाव: फ्लाई ऐश के कण ज़हरीले वायु प्रदूषक हैं। वे 

हृदय रोग, कैंसर, श्वसन रोग और स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं।
�	ये जल के साथ मिलने पर भूजल में भारी धातुओं के निक्षालन 

का कारण बनते हैं।
�	ये मृदा को भी प्रदूषित करते हैं और पेड़ों की जड़ विकास 

प्रणाली को प्रभावित करते हैं।
�	राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा गठित संयुक्त समिति 

द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2020-2021 के दौरान फ्लाई ऐश उत्पादन और 
उपयोग की सारांश रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में इस 
उप-उत्पाद के सकल अल्प-उपयोग के कारण 1,670 मिलियन 
टन फ्लाई ऐश का संचय हुआ है।

z	 संबंधित पहलें:
�	वर्ष 2021 में ‘नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन’ (NTPC) 

लिमिटेड ने फ्लाई ऐश की बिक्री के लिये ‘एक्सप्रेशन ऑफ 
इंटरेस्ट’ (EOI) आमंत्रित किया था।

�	‘नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन’ ने फ्लाई ऐश की आपूर्ति के 
लिये देश भर के सीमेंट निर्माताओं के साथ भी गठजोड़ किया 
है।

�	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत नई निर्माण 
प्रौद्योगिकियों (उदाहरण के लिये फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग) 
पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जो अभिनव, पर्यावरण के 
अनुकूल और आपदा के प्रति लचीले हैं।
�	यहाँ तक कि राज्य सरकारों ने भी अपनी फ्लाई ऐश उपयोग 

नीतियाँ प्रस्तुत की हैं जैसे- इस नीति को अपनाने वाला 
महाराष्ट्र पहला राज्य था।

�	सरकार द्वारा फ्लाई ऐश उत्पादन और उपयोग की निगरानी के 
लिये एक वेब पोर्टल और "ऐश ट्रैक" (ASHTRACK) 
नामक एक मोबाइल आधारित एप लॉन्च किया गया है।

�	फ्लाई ऐश और उसके उत्पादों पर जीएसटी की दरों को घटाकर 
5% कर दिया गया है।

पेरू में पर्यावरणीय आपातकाल
चर्चा में क्यों?

पेरू की सरकार ने तेल रिसाव के बाद क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रों में 90-
दिवसीय "पर्यावरणीय आपातकाल" की घोषणा की है, इस तेल रिसाव 
की घटना के दौरान समुद्र में 6,000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ था।
z	 यह रिसाव टोंगा में एक ज्वालामुखी के विस्फोट के परिणामस्वरूप 

उत्पन्न ‘फ्रीक वेव्स’ यानी अत्यधिक प्रतिक्रियाशील लहरों के कारण 
हुआ था।

z	 यह तेल रिसाव स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेप्सोल के एक टैंकर से हुआ। 
यह घटना पेरू की राजधानी लीमा से करीब 30 किलोमीटर उत्तर में 
स्थित ‘ला पैम्पिला रिफाइनरी’ में हुआ जो कि बंदरगाह शहर 
कैलाओ के वेंटानिला ज़िले में स्थित है।

प्रमुख बिंदु
z	 फ्रीक वेव्स: 

�	‘फ्रीक वेव्स’ को आमतौर पर एक ऐसी लहर के रूप में 
परिभाषित किया जाता है जिनकी ऊँचाई किसी क्षेत्र की 
‘सिग्नीफिकेंट वेब’ की ऊँचाई से दो गुना अधिक होती है।

�	‘सिग्नीफिकेंट वेब’ की ऊँचाई एक निश्चित अवधि में उठने 
वाली उच्चतम एक-तिहाई तरंगों का औसत है।

�	ये तथाकथित ‘फ्रीक वेव्स’ अटलांटिक महासागर या उत्तरी 
सागर तक ही सीमित नहीं हैं।
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�	दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण-पूर्वी तट उन जगहों में से एक है, जहाँ 
पर सबसे अधिक बार इस प्रकार की लहरें दर्ज की जाती हैं।

z	 तेल रिसाव:
�	परिचय: तेल रिसाव पर्यावरण में कच्चे तेल, गैसोलीन, ईंधन या 

अन्य तेल उत्पादों के अनियंत्रित रिसाव को संदर्भित करता है। 
�	तेल रिसाव की घटना भूमि, वायु या पानी को प्रदूषित कर 

सकती है, हालाँकि इसका उपयोग सामान्य तौर पर समुद्र 
में तेल रिसाव के संदर्भ में किया जाता है।

�	प्रमुख कारण:
�	मुख्य रूप से महाद्वीपीय चट्टानों पर गहन पेट्रोलियम 

अन्वेषण एवं उत्पादन तथा जहाज़ों में बड़ी मात्रा में तेल के 
परिवहन के परिणामस्वरूप तेल रिसाव एक प्रमुख 
पर्यावरणीय समस्या बन गई है।

�	नदियों, खाड़ियों और समुद्र में होने वाला तेल रिसाव 
अक्सर टैंकरों, नावों, पाइपलाइनों, रिफाइनरियों, ड्रिलिंग 
क्षेत्र तथा भंडारण सुविधाओं से जुड़ी दुर्घटनाओं के कारण 
होता है। 

�	पर्यावरणीय प्रभाव:
�	स्थानीय लोगों के लिये खतरा: समुद्री भोजन पर निर्भर रहने 

वाली स्थानीय आबादी हेतु तेल प्रदूषण स्वास्थ्य के लिये 
खतरा उत्पन्न करता है।

�	जलीय जीवों के लिये हानिकारक: समुद्र की सतह पर 
मौजूद तेल जलीय जीवों के कई रूपों में हानिकारक होता 
है, क्योंकि यह पर्याप्त मात्रा में सूर्य के लिये प्रकाश को 
सतह में प्रवेश करने से रोकता है और साथ ही घुलित 
ऑक्सीजन के स्तर को भी कम करता है।

�	अतिताप (Hyperthermia): कच्चा तेल पक्षियों के 
पंखों और फर के तापरोधक व जलरोधक गुणों को नष्ट कर 
देता है।

�	अतः अतिताप (शरीर का  तापमान सामान्य स्तर से 
अधिक) के कारण तेल से लिप्त पक्षी व समुद्री स्तनधारी 
की मृत्यु हो सकती है।

�	विषाक्त प्रभाव: उपरोक्त के अलावा अंतर्ग्रहण तेल प्रभावित 
जानवरों के लिये विषाक्त हो सकता है और उनके आवास 
व प्रजनन दर को नुकसान पहुँचा सकता है।

�	 मैंग्रोव के लिये खतरा: खारे पानी युक्त दलदल और मैंग्रोव 
अक्सर तेल रिसाव से प्रभावित होते हैं।

�	आर्थिक प्रभाव:
�	पर्यटन: यदि समुद्र के तट और आबादी वाली तटरेखाएँ 

प्रदूषित होती है, तो पर्यटन व वाणिज्य बुरी तरह प्रभावित 
हो सकते हैं।

�	ऊर्जा संयंत्र: ऊर्जा संयंत्र और अन्य उपयोगिताएँ जो समुद्र 
के जल को खींचने या विसर्जित करने पर निर्भर करती हैं, 
तेल रिसाव से गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं।

�	मत्स्य पालन: तेल रिसाव के बाद अक्सर वाणिज्यिक 
उद्देश्य से मछली पकड़ने में तत्काल कमी आती है।

�	उपचार:
�	जैव उपचार: जैव उपचार (बायोरेमेडिएशन) के ज़रिये 

समुद्र में फैले तेल को साफ करने के लिये बैक्टीरिया का 
इस्तेमाल किया जा सकता है। 

�	कुछ विशिष्ट जीवाणुओं, जो तेल और गैसोलीन में मौजूद 
होते हैं, का उपयोग हाइड्रोकार्बन जैसे विशिष्ट संदूषकों को 
जैव उपचारित करने के लिये किया जा सकता है।

�	पैरापरलुसीडिबाका (Paraperlucidibaca)
साइक्लोक्लास्टिकस (Cycloclasticus), 
ओईस्पिरा (Oleispira), थैलासोलिटस (Tha-
lassolituus) ज़ोंंगशानिया (Zhongshania) 
और इसी प्रकार के अन्य बैक्टीरिया का उपयोग करने से 
कई प्रकार के दूषित पदार्थों को हटाने में मदद मिल सकती 
है।

�	कंटेनमेंट बूम्स: तेल के प्रसार को रोकने और इसे हटाने के लिये 
फ्लोटिंग बैरियर, जिन्हें ‘बूम’ के नाम से जाना जाता है, का 
उपयोग किया जा सकता है।

�	स्कीमर: ये पानी की सतह पर मौजूद तेल को भौतिक रूप से 
अलग करने के लिये उपयोग किये जाने वाले उपकरण हैं।

�	सॉर्बेंट्स: विभिन्न प्रकार के सॉर्बेंट्स (उदाहरण के लिये स्ट्रॉ, 
ज्वालामुखीय राख और पॉलिएस्टर-व्युत्पन्न प्लास्टिक की 
छीलन) जो पानी से तेल को अवशोषित करते है, का उपयोग 
किया जाता है।

�	डिस्पर्सिंग एजेंट: ये ऐसे रसायन होते हैं, जिनमें तेल जैसे तरल 
पदार्थों को छोटी बूँदों में तोड़ने का काम करने वाले यौगिक 
मौजूद होते हैं। वे समुद्र में इसके प्राकृतिक फैलाव को तेज़ करते 
हैं।
�	भारत में संबंधित कानून:

�	वर्तमान में भारत में तेल रिसाव और इसके परिणामी पर्यावरणीय 
क्षति को कवर करने वाला कोई कानून नहीं है लेकिन ऐसी 
स्थितियों से निपटने हेतु भारत के पास वर्ष 1996 की राष्ट्रीय तेल 
रिसाव आपदा आकस्मिक योजना (National Oil 
Spill Disaster Contingency Plan- NOS-
DCP) है।

�	यह दस्तावेज़ रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 1996 में जारी किया गया 
था। इसे अंतिम बार मार्च 2006 में अपडेट किया गया था।
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�	यह भारतीय तटरक्षक बल को तेल रिसाव के सफाई कार्यों में 
सहायता के लिये  राज्य के विभागों, मंत्रालयों, बंदरगाह 
प्राधिकरणों तथा पर्यावरण एजेंसियों के साथ समन्वय करने का 
अधिकार देता है।

�	वर्ष 2015 में भारत ने बंकर तेल प्रदूषण क्षति, 2001 (बंकर 
कन्वेंशन) के लिये नागरिक दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की 
पुष्टि की। 

�	कन्वेंशन तेल रिसाव से होने वाले नुकसान के लिये पर्याप्त, 
त्वरित और प्रभावी मुआवज़ा सुनिश्चित करता है।

�	यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International 
Maritime Organization - IMO) द्वारा प्रशासित 
है।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस और दो नए रामसर स्थल
चर्चा में क्यों?

विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 02 फरवरी, 2022 को दुनिया भर में 
आयोजित किया जाता है। 
z	 इस अवसर पर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (SAC - इसरो का एक 

प्रमुख केंद्र) द्वारा ‘नेशनल वेटलैंड डेकाडल चेंज एटलस’ तैयार 
किया गया था।

z	 इससे संबंधित मूल एटलस SAC द्वारा वर्ष 2011 में जारी किया 
गया था और पिछले कुछ वर्षों में सभी राज्य सरकारों द्वारा भी अपनी 
योजना प्रक्रियाओं में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है।

z	 इस अवसर पर दो नए रामसर स्थलों (अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की 
आर्द्रभूमि)- गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर 
प्रदेश में बखिरा वन्यजीव अभयारण्य की भी घोषणा की गई।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस:
z	 यह दिवस 02 फरवरी, 1971 को ईरानी शहर रामसर में ‘आर्द्रभूमि 

पर कन्वेंशन’ को अपनाने की तारीख को चिह्नित करता है।
�	रामसर कन्वेंशन एक अंतर-सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि 

एवं उनके संसाधनों के संरक्षण तथा उचित उपयोग हेतु 
राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये रूपरेखा 
प्रदान करती है।

�	रामसर सूची के अनुसार, सबसे अधिक रामसर स्थलों वाले 
देश यूनाइटेड किंगडम (175) और मेंक्सिको (142) हैं। 
कन्वेंशन संरक्षण के दृष्टिकोण से बोलीविया का क्षेत्रफल 
(148,000 वर्ग किमी) सबसे बड़ा है।

z	 यह दिवस पहली बार वर्ष 1997 में मनाया गया था।
z	 वर्ष 2022 के लिये थीम: ‘वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर।’

भारत में आर्द्रभूमियों की स्थिति:
z	 भारत में 49 रामसर स्थलों का एक नेटवर्क है जो 10,93,636 

हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक 
है।
�	यूपी में बखिरा वन्यजीव अभयारण्य (Bakhira 

Wildlife Sanctuary) मध्य एशियाई फ्लाईवे 
की  प्रजातियों को बड़ी संख्या में सर्दियों के मौसम में एक 
सुरक्षित आश्रय स्थल प्रदान करता है, जबकि गुजरात का 
खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य ( Khijadia 
Wildlife Sanctuary) एक तटीय आर्द्रभूमि है 
जिसमें समृद्ध विविधता विद्यमान है, यह लुप्तप्राय और 
सुभेद्य प्रजातियों को एक सुरक्षित आवास प्रदान करती है।

z	 भारत में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा संकलित 
आकलन और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची के अनुसार, आर्द्रभूमि देश के 
कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.63% है।
�	भारत में 19 प्रकार की आर्द्रभूमियांँ हैं।
�	आर्द्रभूमि के राज्य-वार वितरण में गुजरात शीर्ष पर है 

(राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 17.56% या देश के 
कुल आर्द्रभूमि क्षेत्रों का 22.7% एक लंबी तटरेखा के 
कारण)।

�	इसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का 
स्थान है।

रामसर सूची का महत्त्व: 
z	 यह एक ISO सर्टिफिकेशन की तरह है। किसी भी स्थल को इस 

सूची से हटाया भी जा सकता है  यदि यह लगातार उनके मानकों को 
पूरा नहीं करता है। यह उस मूल्यवान वस्तु की तरह है जिसकी एक 
लागत तो है पर उस लागत का भुगतान तभी किया जा सकता है जब 
उस वस्तु की ब्रांड वैल्यू हो।

z	 रामसर टैग किसी भी स्थल की मज़बूत सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर 
करता है और अतिक्रमण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

z	 पक्षियों की कई प्रजातियाँ प्रवेश के दौरान हिमालय क्षेत्र में जाने से 
बचना पसंद करती हैं और इसके बजाय गुजरात और राजस्थान के 
माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने के लिये अफगानिस्तान 
व पाकिस्तान से गुज़रने वाले मार्ग का चयन करती हैं। इस प्रकार 
गुजरात कई अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी प्रजातियों जैसे- बतख, वेडर, प्लोवर, 
टर्न, गल आदि और शोरबर्ड के साथ-साथ शिकारी पक्षियों का 
पहला ‘लैंडिंग पॉइंट’ बन गया है।

z	 भारत में आर्द्रभूमि सर्दियों के दौरान प्रवासी पक्षियों के लिये चारागाह 
और विश्राम स्थल के रूप में कार्य करती है।
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�	प्रवासी वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के लिये अभिसमय 
के अनुसार, CAF (मध्य एशियाई फ्लाईवे), जिसमें 30 
देश शामिल हैं, 182 प्रवासी जलपक्षी प्रजातियों की कम से 
कम 279 आबादी को कवर करता है, जिसमें विश्व स्तर 
पर 29 संकटग्रस्त और निकट-संकटग्रस्त प्रजातियाँ शामिल 
हैं।

वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और इलेक्ट्रिक वाहन
चर्चा में क्यों?

हाल ही में ‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च’ 
द्वारा किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि भारत अगले 8 वर्षों में 
सभी दोपहिया और तिपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों तथा सभी डीज़ल 
संचालित वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) ईंधन वाले वाहनों 
के साथ प्रतिस्थापित करके वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOC) के 
उत्सर्जन को 76 प्रतिशत तक कम कर सकता है।
z	 वाहनों से उत्सर्जित गैसें ऑटोमोबाइल क्षेत्र के कुल उत्सर्जन का 

65-80% हिस्सा होती हैं।
z	 विश्व के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में हैं। वर्ष 

2019 में लगभग 1.67 मिलियन मौतें वायु प्रदूषण से जुड़ी थीं। भारत 
को इस वर्ष अपने सकल घरेलू उत्पाद के 1.36% की हानि हुई है।

z	 इसलिये इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से भारत को एक स्वच्छ 
भविष्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

वाष्पशील कार्बनिक यौगिक:
z	 VOC पेट्रोल और डीज़ल वाहनों द्वारा जारी कार्बन युक्त रसायन 

हैं। ये वायु गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।
�	हालाँकि VOC की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से भी हो 

सकती है।
�	पौधे परागणकों को आकर्षित करने, कीटों और शिकारियों 

से अपनी रक्षा करने और पर्यावरणीय तनाव के अनुकूलन 
के लिये इन रसायनों का उत्सर्जन करते हैं।

z	 स्वास्थ्य पर VOC का प्रभाव: VOCs आँखों, नाक और गले 
में जलन पैदा कर सकते हैं, शरीर के अंगों को नुकसान पहुँचा सकते 
हैं और कैंसर का कारण बन सकते हैं। 
�	लंबे समय तक VOC के संपर्क में रहना ठीक नहीं है 

क्योंकि अधिकांश VOC कार्सिनोजेनिक (कैंसर पैदा 
करने वाले) होते हैं।

�	यह अस्थमा और हृदय रोग जैसी चिकित्सीय स्थितियों से 
भी जुड़ा हुआ है।

�	ब्लैक कार्बन स्वास्थ्य समस्याओं जैसे श्वसन और हृदय 
रोग, कैंसर, जन्मजात अक्षमताओं से जुड़ा हुआ है। यह 
जलवायु परिवर्तन का भी एक कारण है।

z	 प्रतिक्रियात्मक समस्या:  VOCs अन्य खतरनाक प्रदूषकों के 
निर्माण को प्रेरित कर सकते हैं।
�	उदाहरण के लिये वे ज़मीनी स्तर पर ओज़ोन बनाने के लिये 

सूर्य के प्रकाश और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ 
प्रतिक्रिया करते हैं।

�	VOCs पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5) के निर्माण को भी 
बढ़ा सकते हैं, यह एक ऐसा प्रदूषक है जो फेफड़ों में 
गहराई तक पहुँचता है, जिससे फेफड़ों की सामान्य 
कार्यप्रणाली प्रभावित होती है।

�	वे वायु में मिलकर प्रतिक्रिया करके द्वितीयक कार्बनिक 
एरोसोल यानी वायु में निलंबित सूक्ष्म कण उत्पन्न करते हैं।

z	 VOCs से संबंधित मुद्दे: मानव द्वारा निर्मित वाष्पशील कार्बनिक 
यौगिक (VOCs) चिंता के प्रमुख कारण हैं, फिर भी इन पर ध्यान 
नहीं दिया जाता है।
�	बेंजीन, एक रसायन जो कैंसर को प्रेरित करता है, यह 

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में शामिल एकमात्र 
VOC है।

�	वायु परिवेशी गुणवत्ता मानकों के तहत अन्य प्रदूषकों में 
PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर 
डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओज़ोन, अमोनिया, 
सीसा, निकल और बेंजोपाइरीन शामिल हैं।

 संप्रभु ग्रीन बॉण्ड
चर्चा में क्यों?

हाल ही में बजट 2022 में वित्त मंत्री ने हरित बुनियादी ढाँचे के लिये 
संसाधन जुटाने हेतु संप्रभु ग्रीन बॉण्ड जारी करने का प्रस्ताव किया है।
z	 इसके माध्यम से प्राप्त आय को सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी 

परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा, जो अर्थव्यवस्था की कार्बन 
तीव्रता को कम करने में मदद करती हैं।

z	 यह घोषणा वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने 
की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
ग्रीन बॉण्ड क्या हैं?

z	 ग्रीन बॉण्ड विभिन्न कंपनियों, देशों एवं बहुपक्षीय संगठनों द्वारा 
विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु लाभ वाली 
परियोजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु जारी किये जाते हैं और 
निवेशकों को निश्चित आय भुगतान प्रदान करते हैं।



www.drishtiias.com/hindi

|| PT SPRINT (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) || 20228484

z	 इन परियोजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन एवं हरित 
भवन आदि शामिल हो सकते हैं।

z	 ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त आय को हरित परियोजनाओं के लिये 
प्रयोग किया जाता है। यह अन्य मानक बॉण्डों के विपरीत है, जिसकी 
आय जारीकर्त्ता के विवेक पर विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग की जा 
सकती है।

z	 वर्ष 2007 में इस बाज़ार की स्थापना के बाद से अंतर्राष्ट्रीय हरित 
बॉण्ड बाज़ार में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का संचयी 
निर्गमन हुआ है।

z	 लंदन स्थित ‘क्लाइमेट बॉण्ड्स इनिशिएटिव’ के अनुसार, वर्ष 2020 
के अंत तक 24 राष्ट्रीय सरकारों ने कुल मिलाकर 111 बिलियन 
डॉलर के संप्रभु ग्रीन, सोशल और सस्टेनेबिलिटी बॉण्ड जारी किये 
थे।

ग्रीन बॉण्ड हेतु सॉवरेन गारंटी का क्या महत्त्व है?
z	 सॉवरेन ग्रीन निर्गम सरकारों एवं नियामकों को जलवायु कार्रवाई और 

सतत् विकास के इरादे का एक शक्तिशाली संकेत भेजता है।
z	 यह घरेलू बाज़ार के विकास को उत्प्रेरित तथा संस्थागत निवेशकों 

को प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
z	 यह स्थानीय जारीकर्त्ताओं के लिये बेंचमार्क मूल्य निर्धारण, तरलता 

और एक प्रदर्शन प्रभाव प्रदान करेगा, जिससे स्थानीय बाज़ार के 
विकास का समर्थन करने में मदद मिलेगी।
विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट 2021 का अनुमान है कि उभरती/

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में नेट ज़ीरो तक पहुँचने के लिये अतिरिक्त 
4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का 70% खर्च करने की आवश्यकता है, 
सॉवरेन जारी करने से पूंजी के इन बड़े प्रवाहों को शुरू करने में मदद मिल 
सकती है।


